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ग्रमेरिका में हर दूसरे आदमी के पास रेडियो होता हैं । योरुप 

में हर छठे व्यक्ति के पास रेडियो हैँ, . जब कि एशिया में हर 
पच्चासीवाँ व्यक्ति ही रेडियो रंखंता है। परन्तु भारत में हर दो 
ऐसे व्यक्तियों पर जिनके - पास रेडियो “है, नौ सौ अ्रट्ठानवे ऐसे 
हैं जिन के पास रेडियो नहीं हैं । अगर आपके पास रेडियो नहीं है 
ओर जब तक श्राप इस कमी को दूर नहीं कर सकते, रेडियो से 
हिन्दी में प्रसारित होने वाली स्थायी महत्व की चीजें आप 'प्रसारिका' 


से प्राप्त कीजिए 


 धप्रसारिका' साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, दर्शन, धर्म, विज्ञान, 
मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के प्रख्यात व्यक्तियों के चने 
: हुए भाषणों का संग्रह हैं । उच्चकोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा 
इस संग्रह में कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी 


के हु हु 
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सचित्र, लगभग सौ एष्ठ की पत्रिका का मलल्‍य केवल गआ॥्राठ आने 


+ 


रखा गया है। 7. 2 


नोट : प्रसारिका के पहले दो अ्रंक 'रेडियो संग्रह! नाम से 
प्रकाशित हुए हूं । 
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ध “होते हैं । ऐसी उत्कृष्ट सामग्री सभी को सुलभ करने ' के लिए इस - 
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4 पातवाँ वर्ष में केस्रीय और राज्य सरकारों की श्रप्रेल १६५३ और 
सार्च १६५४ के बीच होने वाली विशेष सफलताओों और कार्यों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । पहले भाग में केन्द्र के कार्यों औ्रर दूसरे भाग में राज्यों 


के कार्यों का विवरण दिया गया है ॥ 





पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत श्रवेक स्कीर्में शोर कार्य सफल होने लगे 
हैं श्रौर उनकी पूर्ति सम्निकट है । * 


केद्र के कार्यों को चार हीफंकों के श्रन्तर्गत रखा गया है: सामाजिक, 
शआ्रथिक, श्रान्तरिक शौर चेदेशिक । इस प्रकाशन का रूप व्यापक. होने के काररय 
श्रनिवायंतः विभिन्‍न विषयों को संक्षेप में ही दिया जा सका. है । 
। 
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१. सांमाजिक 








शिक्षा 


ह '. हिन्दी का विकास हु 
५; भारत सरकार ने २६ सितम्बर १६५३ की हुई हिन्दी शिक्षा समिति की 
तीसरी बैठक की सिफारिश पर भारतीय यनियन के पूर्वी राज्यों में, जिनमें 
आसाम, सरिपुर, उड़ीसा, त्रिपुपा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हें, हिन्दी 
प्रचार की योजना स्वीकार कर ली है। प्रामाणिक अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष 
तैयार करने के लिए इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी को ६०,००० 

, रुपये की श्राथिक सहायता देना रवीकृत हो चुका है । हिन्दी तथा श्रन्य भारतीय 
भाषाओं में साम्तान्य रूप से प्रचलित शब्दों का भी एक दाब्दकोष तैयार किया 

' जा रहा है। | 


चालू वर्ष में ऐसे केन्द्रों की संख्या तीन से बढ़कर श्राठ हो गई जहाँ 
कक्षाओं में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है । इन कक्षाओं में लगभग 
६०० विद्यार्पी हैं। माध्यमिक स्कूलों में काम्र श्राने वाले गरिणत शास्त्र, वनस्पति 
. शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा समाज विज्ञान के हिन्दी पारिभाषिक 
' शब्दों की कार्यनिर्वाहक सूच्तियां प्रकाशित की गई औौर 'राज्य सरकारों तथा 
विश्वधिद्यालयों श्रादि को भेज दी गई । हिन्दी के प्रचार के लिए, विशेषकर 
अ्रहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों सें, पंचवर्षीय योजना में निर्दिष्ठ पाँच लाख रुपयों के 
अलावा ३,६६,००० रुपयों की-और व्यवस्था रखी गई है।॥ का 


विश्वविद्यालय तथा प्रौद्योगिक शिक्षा 
डा० .एस० एस० भवटनागर की अध्यक्षता में नवस्वर १६५३ में विदव- 


सातवाँ वर्ष 


' विद्यालय श्रनुदान आयोग की स्थापना हुई । झ्रायोग एक विश्येषत्त समिति के 
रूप में केख्रीय सरकार की विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के समन्वय तथा स्तर 
. कायम रखने' से सम्बन्धित'समस्याश्रों के विषय में परामर्श देगा। इसका एक 
- महत्वपुर्ण कार्य विव्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल 
करना तथा शअनुदानों के लिए राशियों के निर्धारण में केखद्रीय सरकार को 
सलाह-सद्िविरा देना होगा । | 


विश्वविद्यालय शिक्षा श्रायोग की सिफा्शिों पर अ्रमल किये जाने की 
प्रगति के पुनविलोकन के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति 
“नियुक्त की गयी । समिति ने प्राथमिकताओों की एक सूची तैयार की । केन्द्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने फरवरी १६५४ की श्रपनो बैठक में इस सूची को 
: अपनी स्वीकृति दी । मानव विद्याश्नरों (हू मैनिटीज़ञ) के अध्ययन सम्बन्धी अनु- 
सन्धान-छात्रवृत्तियों की योजना वाली संस्था का दिक्लेष उह्लेख भी किया जा 
सकता है । । न्‍ 
प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारत प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद्‌ के 
सुझाव पर १६४७-४८ में आरम्भ किया गया विकास-कार्यक्रम श्रब प्रायः प्रा 
. होने की अवस्था में है । सात व्यक्तियों की समिति की सिफारिश पर परिषद्‌ 
ने प्रौद्योगिक शिक्षा की सभी दृष्टि से उन्‍्त्रति करने तथा उसके विस्तार कौ 
... ,एक योजना तेयार की है। इस योजना के फलस्वरूप (क) स्नातकोत्तर श्रध्यर्यन 
की सुविधाओं, उच्च प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का विकास होगा, (ख) पूर्वे- 
स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग और टेकनोलौजी के शिक्षण की सुविधाओं. में 
वृद्धि होगी, (ग) आंशिक समय के पाठ्यक्रमों, प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों, उद्योग- 
'घंधों के साथ-साथ श्रध्ययन तथा श्रन्‍्य प्रकार के शिक्षणों की सुविधाओं की 
व्यवस्था हो सकेगी तथा (घ) मुद्रण प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रशासन, व्यवसाय- 
प्रबन्ध आदि के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी । ह 


खड़गपुर की भारतीय प्रौद्योगिकी संख्या में १६५३-४४ में ७५० छात्र . 
थे। १६५४-५४ में छात्रों की संख्या १,१०० हो जाने की. श्राश्ञा है। बंगलोर 
की भारतोय विज्ञान संस्था के विस्तार का कार्यक्रम, जिसमें पोने दो करोड़ रुपये . 


. व्यय होंगे, करीब-करीब पूरा हो चुका है। , कद 
४ ता पक 2 चा 


ध्य 


सामाजिक 


कला और संस्कृति ४ 
सरकार कला और संस्कृति के विकास की ओर बराबर ध्यान देती आरा 
रही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक द्वस्ट स्थापित करने के निर्णय के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय संगीत नाटक श्रकादसी और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी स्थापित की 
'जा चुकी है। सरकार राष्ट्रीय ललित कला अ्रकादमी की स्थापना के लिए एक 
५ स्ताव भी स्वीकार कर चुकी है । राष्ट्रीय कला भवन के लिए जयपुर हाउस 
आप्त कर लिया गया है । 


बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों और बाल कला-कृतियों को जनवरी 
१६५४ में नई दिल्‍ली में हुई अच्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए “शंकर्स वीकली' को 
2२,००० रुपये दिये गये । ' ८ 


सरकार विभिन्‍न भारतोय भाषाओं के उच्चकोटि के ऐसे लेखकों तथा 

"विद्वानों को वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम भी स्वीकार कर छुकी है, जिनको 

' सहायता की आवश्यकता है। है 

अन्तर्सारक्रतिक सम्बन्ध 

चालू वर्ष में सांस्कृतिक सम्बन्ध के लिए व्यवस्था दो भिन्‍न-भिन्‍न शीर्षकों 

के अ्रन्तर्गत की गई थी : (१) सामान्य सांस्कृतिक कार्य, तथा (२) प्रधान 

मंत्री के अश्रनुरोध पर वर्ंभान झ्राग्तरिक और वाह्म सांस्कृतिक कार्यों में वृद्धि 
करने के लिए व्यवस्था । 


अमेरिका को भेजी गयी प्रदर्शनी कनाडा भी जा उकी है। हमारे देश 
में रूस और श्रफगानिस्तान से सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल श्राये । भारतीय 
आर जापानी बालकों द्वारा बनाये गये चित्रों का परस्पर विनिम्तय करने का 
विचार किया जा रहा है। चित्रों की एक प्रदर्शनी रूस श्रौर श्रन्य यूरोपीय 
देशों को भेजी गयी । भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ विदेशों के साथ 
विश्वविद्यालय के अध्यापकों के विनिमय का कार्यक्रम" तथा विदेशों में कलाकार 
मण्डल भेजने का कार्यक्रम भी चालू रखेगा। 


: सातवाँ वर्ष . 


संशोधित छात्रवृत्ति योजना 
संशोधित समद्रपार छात्रवत्ति - योजना के अत्तर्गत १६४३-५४ सें २४ 
व्यक्ति चुने गये । १६५४-५४ में विश्वविद्यालयों तथा: अन्य संस्थाओं से -२५ 
- अ्रध्यापंक और भेजने का विचार है। १६५४-५५ में इस सम्बन्ध सें होने वाले ' 
व्यय के लिए १६५४-५५ के बजट सें २,४५,७०० रुपये की व्यवस्था को 
गई है । ह 
भारत-जर्मनी सहग्रोग योजना 
१६५२-५३ में भारत सरकार ने भारतं-जर्मनी श्रौद्योगिक्‌ सहयोग योजना 
. के अन्तर्गत जर्मन विद्वविद्यालयों- तथा संस्थाओ्रों में स्तातकोत्तर श्रध्ययन के 
- लिए ४० छात्र तथा जर्मन उद्योगों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए १०० छात्र _ 
भेजना स्वीकार किया । पहले ५० छात्रों की फीस माफ .रहेगी, और श्रन्य 
१०० छात्र एप्रेन्टिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । इसके बदले में भारत - 
संरकार ने भारतीय विद्वविद्यालयों तथा संस्थाश्रों में भारतीय, भाषाओं, धर्म 
तथा दल्लेन के श्रध्ययन के लिए दस जर्मन छात्रों को वृत्तियां दीं । 


छात्रवत्तियाँ ह ह 
श्रनुसुचित जातियों, .श्रनुसुचित जन-जातियों और पिछड़ी जातियों के 
छात्रों को छात्रवृत्ति देने के. लिए १६५३-४४ के बजट में ४० लाख रुपये की 
, व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्तियों के लिए बहुत श्रधिक संख्या में आये हुए 
प्रार्थनां-पन्नों की दृष्टि से यह राशि श्रपर्याप्त पायी गयी श्रौर इसके अतिरिक्त 
, २२ लाख रुपये की और व्यवस्था की गयी है । 


हू आर 


रा फ्रांसीसी छात्रों को वृत्तियाँ ह 

ह दिदेशों में भारतीय छात्रों को अ्रध्ययन के लिए कई विदेशी. सरकारों 
द्वारा छात्रवत्तियाँ दिए जाने की सज्भावना के बदले में भारत संरंकार ने एक 
छात्रवत्ति योजना बनाई है। तदनुसारं भारत सरकार ने फ्रांसीसी छात्रों को. 
छात्रवृत्तियाँ देने की एतदर्थ योजना को,, जो १६४६-५० में स्वीकार की गयी 
थी,, १६५३-५४ में फिर से चालू करने का. निरय किया । इस योजना के 
अन्तर्गत भारतीय विद्वविद्यालयों में श्रध्यापन तथां अनुसन्धान के लिए फ्रांसीसी 


ट््ु हु कै मा 


“न 


सामाजिक 


नागरिकों को दो-दो वर्षों की छात्रवृत्तियाँ दीं गई हैँ। १६५३-५४ के: लिए 
२८,५०० रुपये की व्यवस्था की गई थी और १६५४-५४ में २०,००० रुपये 
की व्यवस्था की गई है। 


व 


हरा क; 


' विचार:ममग्रोष्ठियाँ और सम्मेलन 


के है का के दा 


संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और सोंस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) - 


' के स्थायी भारतीय राष्ट्रीय श्रायोग का सर्वप्रथम्तन सम्मेलन £ जनवरी १६५४: 
'से १४ जनवरी १६५४ तक नई दिल्‍ली में हुआ। सम्मेलन में श्रफगानिस्तान, 


मिस्र; इण्डोनेशिया, ईरान, जापान तथा अश्रन्य देशों के राष्ट्रीय श्रायोगों के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यूनेस्कों के कार्यक्रमों और नीतियों पर पुनविचार 
किया गया । सम्मेलन में यूनेस्को के कार्यक्रमों का पूर्वीकरण करने की 
महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं जिससे एशियाई और श्रफ्रीकी देशों की श्रावश्य- 
कताएँ पूरी हो सेंकें । ह 


: यूनेस्को के सम्मेलन को १६४३ में हुई श्रसाधारण बैठक में भारत को 


शोर से भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डत्र का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति- डा० 


सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया । भारत सरकार ने जुलाई १६५३ में जेवेवा 


० 


में हुए १६ वें भ्रन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। 
इस सम्मेलन में संसार के विभिन्‍न देशों को शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर 
विचार किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की शिक्षा-पद्धतियों को 


रचना, उनके पाठ्यक्रमों आदि पर विचार विनिमय हुआ । 


सामान्य विकास * 
पंचवर्षोय योजना के अ्रन्तर्गंत बुनियादी (बेसिक) तथा सामाजिक शिक्षा 
योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए १,६5,७५,००० रुपये की व्यवस्था 


' की गई है। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में कई. नई योजनाञों पर भी काम 


आरम्भ किया गया । 


- पाठ्यपुस्तक श्रनुसन्धान ब्यूरो तथा हीक्षरि[क और व्यावसायिक पथ- 


प्रदर्शन ब्यूरो की केन्द्र और राज्यों में स्थापना भी नई योजना का अंग है । 


अगर 
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श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की श्रध्यक्षता में समाजकल्याण बोर्ड की स्थापना | 
हैई । इसका काम है समाज कल्यारा का कास करने वाली विभिन्‍न संस्थाओं 
के कार्यो में समन्वय करना और उन्हें संगठित करना तथा. अ्रन्य संस्थाओं को 
वित्तीय सहायता देना । शारीरिक उन्नति की शिक्षा तथा नवयुवक कल्यार के. 
लिये भी एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है, जो राज्य सरकारों, विश्वविद्या- 
लयों तथा स्वयंसेवक संगठनों की सहायता से कार्यान्वित किया जांयगा। 


जी 


_. माध्यमिक शिक्षा श्रायोग की रिपोर्ट सितम्बर १६५३ में प्रकाशित हुई । 
आशा है कि कुछ और महत्वपूर्ण सुझावों को आगामी. शिक्षा-वर्ष में कार्यान्वित 
किया जायगा। 
ख,.. फोर्ड द्नतिष्ठान के सहयोग से चर विदेशी और चार भारतीय शिक्षा- 
ज्ञास्त्रियों की एक मण्डली-को भारत, यरोप और अमेरिका की माध्यमिक . 
' शिक्षा प्रशालियों का विस्तृत और तुलनात्मक श्रध्ययन करने का काम सौंपा 
गया। इनके श्रध्ययन में विशेष ध्यान शिक्षकों के प्रशिक्षण की पद्धतियों भर 
पाठ्यन्षमों के- पुनर्गठन पर दिया जाना था। . ल्‍ 
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हेड्मास्टरों के 
विचारगोष्ठी श्रवकाश शिविर का लगना था। इस शिविर में २५ राज्यों के 
५० हेडमास्टरों ने भाग लिया और अपने अपने रकूलों के सुधार का कार्यक्रम 
बनाया ट्रेनिंग कालेजों को विशिष्ठ समस्याओं पर अनुसन्धान कार्य करने के 
' लिये प्रोत्साहम देने का कार्मत्र्म भी पूरा कर लिया पथ है। इस कार्यक्रम को 
श्रागामी वर्ष में कार्यान्वित किया जायेगा। 


ते 


ल्‍्ड 


शिक्षा मन्त्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं। माध्यमिक 
स्कलों के लिए हिन्दी में पारिभाषिक दाब्दों की कार्य-निर्वाहक 'सूचियों का भी 
उल्लेख किया जा सकता है ।। . जे , 
शिक्षा संसथाश्रों में दिखा सुना कर सिखाने की प्रणाली के अधिक से 
ग्रधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने की. दृष्टि से शिक्षा मन्त्रालय ने ध्यूनेर्की के 
सहयोग से शिक्षण लेने वाले छात्रों के लिये तीन महीने के दर्ग मेसूर में मार्च 


सामाजिक 


से मई १६५३ तक लगाये । १६५३-५४ के बजट में शिक्षा मन्त्रालय के दिखें 
सुनो कर सिखाने वाले विभाग के कार्यों के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था 
की गयी थी । गा हो 


भारत के राष्ट्रीय अ्भिलेखागार ने अभिलेख प्राप्त करने, छात्रों को अनु- 
'सन्धान की सुविधाएं देने तथा अभिलेखों के प्रशिक्षण की सुविधाञ्रों की व्यवस्था 
करने में अच्छी प्रगति की इस विभाग के लिये १६५३-५४ में 3,६३,७०० 
रुपये निर्धारित किये गये ।५ 


पुरातत्व विभाग ने इस वर्ष अपने कार्यों के लिये ४४,२६,००० रुपये की 
स्वीकृति दी । भाग 'ख' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक इस विभाग 
द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैँ और इसके लिये ६,६६,००० रुपये की लागत पर 
'दो नये केन्द्र खोले गये हें । 


शरीर रचना शास्त्र विभाग. ने दक्षिण बंगाल में अपने दो केन्द्रों में 
सामूहिक जीवन पर श्रपनी श्रण्तिम रिपोर्ट पुरी कर ली हैँ । इस विभाग के 
लिए ७,१३,००० रुपये रखे गये हे । : 


स्स्थ्य 


स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल का कार्यालय ज्ञिकित्सा तथा सार्व- 
'जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर श्रपना नियन्त्रण रखता तथा इनके सस्बन्ध 
में स्वास्थ्य रन्‍्त्रालय को आवहयक परासश्ञं देता है। 


केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ 
अगस्त १९५२ में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ की स्थापना को गई। 
इस परिषद्‌ में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री और राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री होते हैँ। 
2 क्रेन्द्रीय स्वास्थ्य मन्‍्त्री इस परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है । यह परिषद्‌ स्वास्थ्य, 
चारों ओर के स्वस्थ वातावररंग, पौष्टिकता, स्वास्थ्य शिक्षा के सभी पहलुश्रों से 


घ€ 


६ सातवा दष 


सम्बन्धित विषयों प्र विचार और सिफारिश करतो तथा प्रशिक्षण और अन- 
सन्धान श्रादिं की सुविधाओं को. प्रोत्साहन देती है । 


स्वास्थ्य मन्‍्त्री का विवेकानूदान 

ह प्रनुसन्धान कार्यों में संलग्न तथो चिकित्सा: सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था 
करने दाली संस्थाश्रों की सहायता के लिये प्रति वर्ष ३ लाख रुपयों की व्यवस्था 

की जाती है। चालू वर्ष में कोढ़ के श्रनुसन्धान कार्य, तपेदिक की चिकित्सा, “ 

अन्धों की सहायता, बालकल्याण, प्राइवेट चिकित्सा-संस्थाओं के लिये श्रस्पताल 

के उपकररों तथा दवाओं की खरीद, प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओ्रों तथा कल्याण- 

केन्द्रों के' लिये भवन निर्माण तथा चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था श्रादि 

कार्यो के लिए सहायता दी गई.। 


स्वास्थ्यं मन्‍्त्री का कल्याए-कोष . - डे 
इस कोष में से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओ्रों की स्थापना, वर्तमान 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-संस्थाओं को सहायता देने -तथा समाज-कल्याण कें 
- कार्यों को प्रोत्साहन देने में व्यय किया जांता है । 


सरकारी नौकरों के लिए स्वास्थ्य-सेवा * 

सरकारी नौकरों के लिए श्रन॒दायी स्वास्थ्य सेवा की एक योजना+ बनाई 
गयी है जिससे केन्द्रीय सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों को चिकित्सा 
. सम्बन्धी उचित सुविधाएँ दीं जा सकें । | 


| - अस्पतालों का पुनर्गठन _ 
रांची स्थित मानसिक शोग का अस्पताल अब से सीधे केस्लीय सरकार 
के नियन्त्रण और प्रबन्ध में रहेगा और, १६५४-५४ के बजट में इसके लिए 
१५, १६,४०० रुपये की व्यवस्था रखी गयी है । अ्रस्पताल के पुनर्गठन की 
गोजना पंचवर्षोय योजना के श्रन्तर्गत रखी गयी है । ह 
नई दिल्‍ली स्थिते विलिगडन अस्पताल तथा नरसिय होम १ जनवरी, 
१६५४ को नई दिल्‍ली म्युनिसिपल कमेटी से भारत सरकार द्वारा अपने 
अधिकार में ले लिए गये । दोनों का विस्तार किये जाने को सम्भावना है । 


नम 


सामाजिक 


१ मार्च, १६५४ को भारत सरकार ने सफ़्दरजंग अस्पताल भी अपनी 


देख रेख में ले लियो। इसके पहले यह श्रस्पताल दिल्ली राज्य सरदगर/के “४ 


नियन्त्रण में इविन अ्रस्पताल के एक भाग के रूप में चल रहा था। इस 
श्रस्पताल में एक गुप्त रोग-प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक शरीर चिकित्सा' प्रणाली 


विभाग (फीज़ियोथेरोपी ) खोले जा रहे हैं । 


. - बअम्बई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल के ले लिये जाने के प्रइन का 
निर्णय होने तक भारत सरकार ने - अस्पताल को १९५३-५४ से तीन वर्षों के 
लिए १,००,००० रुपये की सहायता देने का निरंय किया है। अस्पताल की: 
व्यवस्था एक ऐसी समिति करेगी जिस में भारत सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे । 


अखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य संस्था > 
भारत सरकार ने १,८5०,००० रुपये के श्रनावर्तक व्यय तथा १,३६,५०० 
रुपये के आवक व्यय पर बंगलोर में एक अ्रखिल भारत मानसिक स्वास्थ्य 
संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है। मैसूर सरकार वर्तमान: श्रस्पताल 
के भवनों के विस्तार तथा उपकरणों की खरीद में योग देगी। आशा है कि 
संस्था का कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा । 
है मु 


अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को अनुदाय न 

श्रन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के अनुरोध पर भारत का वार्षिक अ्नुदाय 
बढ़ाकर ७५,००० रुपये वा्धिक करने का निर्णय किया गया है। जेनेवा स्थित 
लोग श्राफ़ रेड ऋास सोसाइटीज़ द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा में भारत 
सरकार ने १६५२-५३ में ५०,००० रुपये का अनुदाय दिया। , 


न स्वास्थ्य शिक्षा 
सिनेमाओं, पर्चों तथा पुस्तिकाश्नों की सहायता से स्वास्थ्य शिक्षा की 


योजना द्वारा नागरिकों में सावंजनिक और व्यक्तिगत सफाई की भावना पँदा 
« करने-का विचार किया जा रहा है। 


स्थायी रूप से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना करंके 
स्वास्थ्य शिक्षा: के कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है । 
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प्रशिक्षण और अनुसन्धान 

विस्थापित लड़कियों और महिलाशों को उपयोगी घधन्धों में लगाने के 
'लिए उनके प्रशिक्षण की दृष्टि से पुनर्वास सम्त्रालय ने उन्हें दाइयों का प्रशिक्षण 
देने की एक योजना चालू को है। यह प्रशिक्षण फरीदाबाद तथा राजपुरा 
स्थित सहायता-दिविरों से सम्बद्धित अस्पतालों में तथा दिल्‍ली के लेडी हाडिग 
'अ्रस्पताल और सेंद स्टीफेंस श्रस्पताल में दिया जायेगा । । 


वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट 

.... दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अ्रवस्थापित , चहलभंभाई, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट 
में तपेदिक की बीमारी की चिकित्सा सम्बन्धी डिप्लोमा-कोर्स आरंस्भ किया 
गया है। आथिक दृष्टि से इस संरथा की व्यवस्था" भारत सरकारं के ही 


नियन्त्रण में है । 


नर्सिंग कालेज - ह 

१६४५३ सें कालेज में दी. एस. सी. (आनस) के लिए १६ छात्राएं श्रौर 
पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स के लिए १५ छात्राएँ भरती की गईं । यह- कालेज 
.'अ्न्ततः अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था का ही एक अंग बन जायेगा। 


भारत की मलेरिया निवारकं संस्था 

इंस संस्था का एक मुख्य कार्य मलेरिया की रोक-थाम के विभिन्‍न पहलुओं 
पर अनसन्धान क्रना है |. चिकित्सा श्रधिकारियों का श्रध्ययत्त काल, जो पहले 
छुः सप्ताह का था; अब १२ सप्ताह का कर दिया गया है। राज्य सरकारों 
: द्वारा भेजें गये छात्र ही इस में अ्रध्ययन करते हैं । विचाराधीन वर्ष में २२ 
चिकित्सा भ्रधिकारियों (इनमें दो शिक्षार्थ# विदव स्वास्थ्य-संगठन की श्रोर से 
अफगानिस्तान के थे) तथा १३३ मलेरिया इन्स्पेवटरों (नेपाल के ११ इंस्पेक्टरों 
सहिंत) को प्रशिक्षण दिया गया। है 


भारतीय औषधि संस्कार. ग्रंथ ' 
भारतीय औषधि संस्कार ग्रंथ संसिति का काल, ज्ञो २३ नवम्बर १९४५३ 
तक को था, एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया हैँ | कलकत्ता स्थित आर 


ह डी... कम. 
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जी. कार मेडिकल कालेज-के औषधि विज्ञान के अ्रध्यापक डा. बी. एन. घोष 
इस समिति के नये श्रध्यक्ष नियुक्त किये गये । 
व ६. 


हू 


विश्व-स्वास्थ्य संगठन 
भारत १६४८ में विश्व-स्वास्थ्य संगठन-की स्थापना के समय से, उसका 
सदस्य रहा है। .दक्षिण पुर्वो एशिया के लिये इसके प्रादेशिक कार्यालय नई 
दिल्‍ली में स्थापित किया गया है । 


१६५३ में विद्व-स्वास्थ्य संगठन ने इसके, अथवा भारत सरकार द्वारा 
चाल की गई विभिन्‍न योजनाश्रों में लगें २८ भारतीय कम्रचारियों को 
वत्तियां दीं । जा 


संयुक्त राष्ट्रसंघ का अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनिसेफ) 

यूनिसेफ़ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। यह गर्भवती माताओं 
तथा बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। सहायता साधा- 
रखणतया सामानों के रूप में दी जाती है। भारत सरकार ने १६५३ में. इस 
कोष में १५ लाख रुपये. दिए और: इतने ही रुपये वह चालू वर्ष में देना 
चाहती है । 


» परिवार श्रायोजन 
परिवार आ्रायोजन के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक श्रध्ययन किया जा रहा है। 
इसके दो केन्द्र दिश्ली में तथा एक केन्द्र मंसूर राज्य में है। अध्ययन का 
परिणाम १६५४ में मिलने की श्राशा है [० 


तपेदिक निरोध कारये 

बी. सो. ज्ञो. के टीके लगाने का कार्यक्रम, जो श्रन्तर्राष्ट्रीय तपेदिक निरोध 
आन्दोलन, विद्वव-स्वास्थ्य संगठन और संयुकतराष्ट्रीय श्रन्तर्राष्ट्रीय चाल संकट 
कोष की सहायता से १६४८ में आरम्भ किया गया था, और अ्रधिक विस्तृत 
कर दिया गया है । यह आन्दोलन २१ राज्यों तक फैला दिया गया है श्ौर 
ऐसी आशा है कि शीघ्र ही शेष राज्यों में भी पहुँच जायगा । दिसम्बर १६५३ 
के प्रन्त तक २ करोड़ ५६ लाख व्यक्यों को परीक्षा की गयी श्र लगभग 
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८० लाख व्यक्तियों को बी. सो. जी. के टीके लगाये गये । इस आन्दोलन के 
विस्तार के साथ-साथ गुइृण्डी स्थित -प्रयोग्‌द्राला से विभिन्‍न राज्यों को टीके 
अधिक मात्रा में भेजने को कहा गया है ।- प्रयोगशाला से दीके मलाया, सिंगापुर, 
बर्मा और लंका भी भेजे ज्ञाते हैं। गुहृष्डी में बी. सी. जी. की टीका प्रयोगशाला 
के लिए नये भवन का निसरिण किया जा रहा है। जुलाई १६४५३ में मेहरोली 
में एक तपेदिक श्रस्पताल स्थापित किया गया और दूसरा श्रस्पताल स्थापित 
किया जाने वाला था। हु 
आवश्यक कानन म 

घात्री विद्या, दन्‍्त चिकित्सा और श्रौ्धि तैयार करने के व्यवसायों पर 
नियंत्रण रखने के लिए कानून बना दिया गया है। केद्द्रीय धान्नों विद्या 
परिषद्‌, दः्त दिकितस्सा परिषद्‌ छोर ऋष्धि विद्या परिषद स्थाप्ति की जा 


चुकी हेँ। ५ “5 के 


१९५३ का श्रोषधि श्रौर चामत्कारिक. चिकित्सा विधेयक (श्रापत्तिजनक 
विज्ञापन) राज्य परिषद्‌ में दिसस्बर १६५३ में प्रस्ठुत किया गया श्रौर परिषद्‌ 
हारा फरवरी १६५४ में पास किया गया । इस विधेयक का उद्देइय है श्रौष्धियों 
के विज्ञापनों पर नियन्त्रण तथा चामत्कारिफ चिकित्सा उपायों के विज्ञापनों 


को रोकना । 


संसद में प्रस्तुत १६५४२ का खाद्य मिलावट विधेयक प्रवर समिति के 
सामने .श्रा चुका है। इससें निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हें --(१) एक केन्द्रीय 
खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना जिसके ' पास खाद्यों के नमूने -विश्ञेषज्ञों को 
सम्मति के लिए भेजे जायेंगे, (२) एक केन्द्रीय खाद्य स्तर समिति की स्थापना 
जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे और ये प्रतिनिधि कानून 
के प्रशासन सम्वंन्धी विषयों पर सलाह-सेहिवरा देंगे श्रौर (३) खाद्य वस्तुओ्रों 
तथा अझंन्य वस्तुओं के स्तर को नियस्त्रित करने से सस्वस्धित कानून बनाने का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना । 


न्हेः 
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हे अ पुनर्वास 
१६५१ को अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार पश्चिम तथा पूर्व 
पाकिस्तान से भारत श्राने वाले कुल विस्थापित व्यद्तियों की संख्या ७२ लाख 
- ६५ हजार है। तब से श्रव तक पूर्वी पाकिस्तान से ६ लाख ५५ हजार व्यक्ति 
भारत श्रा चुके -हैं। इस प्रकार विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७६ लाख ५० 
' हजार तक पहुँच गई है । 


देहातों में पुनर्वास 

पदिचिम पाकिस्तान से झाये विस्थापित व्यवितयों में से किसाम विस्थापित 
फिर से पूरे तौर पर बसाये ज्ञा चुके हैं। भूमि दिए जाने के अलावा जिन 
व्यक्तियों को आवश्यकता थी उन्हें बीज, देल, शऔजार श्रादि खरीदने के लिए 
ऋण भी दिए गये हैं । १६५३-५४ के अस्त तक इस प्रेकार € करोड़ १० लाख 
रुपये के ऋणा वितरित किये जा चुके होंगे । । 


: पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित खेतिहर श्ौर सामान्य परिवारों की 
कुल संख्या २ लाख €२ हजार है । ये सब परिवार पूर्वी प्रवेश के देहाती क्षेत्रों 
में बसायेःजा चुके हैं । अ्रदुमान है कि १६५३-५४ के श्रग्त दक मकानों के लिए 
ऋणषा, खेती के श्रौजारों की खरीद आदि के लिए ६ करोड़ ६२ लाख रुपये 
उन्हें दिये जा चुकेंगे । - 


शहरी बस्ती ह 
पश्चिस पाकिस्तान से श्लाये लगभग २४,७०,००० विस्थापित व्यक्ति 
३,७६,००० घरों में बसाये जा चुके हैं । उन्हें २७;००० निष्क्रमण्यार्थी दृकानें 
तथा २,००० श्रौद्योगिक संस्थान भी श्रावंदित किये जा चुके हैं श्ौर विभिन्‍न 
कस्बों में ३९,००० नयी दुकाने वनायी जा चुकी हूँ। 


कब, एन! 


.. «पूर्व पाकिस्तान से झाये विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए 
सरकार की ओर से जमीन और ऋण दिये गये हैं । श्रक्तूवर १६५३ के श्रन्त 
त्तक २,५६,००० सकान या तो बनकर छतयार हो चुके थे या बनाये जा रहे थे । 
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अनुमान है कि १९५३-५४-के श्रन्त तक विभिन्‍न गृहनिर्माणण योजनाओं पर 
सहायता ओर ऋण 'के रूप से १३ .करोड ३४ लाख रुपये व्यय किये जा 
चकग । * 
ऋण 
विस्थापित व्यक्तियों को तोन प्रकार के ऋण दिये गये : (१) उन 
., विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सेरकारों द्वारा दिये गये ऋण जो अपने निजी 
कारोबार स्थापित करना चाहते हैं; ये ऋण केवल नयी बस्तियों के निवासियों 
को ही दिये गये, (२) पुनर्वांस-वित्त-प्रशासच हारा दिए गये ऋण, (३) नयी 
बस्तियों में नये उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योगपतियों को दिये गये ऋशरण्ा । 
इसके अतिरिक्त लाभदायक नौकरियाँ प्राप्त करने में सहायता देने के सम्बन्ध 
में उनमें से कुछ को सरकारी नौकरियाँ दिलवाई गयीं और कुंछ को प्राइवेट 
: नौकरियाँ, और शेष लोगों को सरकार द्वारा संगठित श्रौद्योगिक और व्यावसा- 
पिक प्रशिक्षण की योजनाञ्रों,से लाभ पहुँचा । के 


शिक्षा ।॒ 

... विस्थापित छात्रों को रियायतों और अनुदानों के रूप सें सहायता दी 
गयी । नम्री संस्थाओं की स्थापना हारा तथा वर्तमान संस्थाओं को सहायता 
देकर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया । १६४३-४४ मे 
' पद्िचस पाकिस्तान से श्राये विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर १ करोड़ रुपये 
और पूुर्द पाकिस्तान से श्रायें विस्थापित छात्रों की शिक्षा पर १८ लाख रुपये 


व्यय किये गये। - 


सहायता | 


पश्चिम पाकिस्तान से झ्राये विस्थापित व्यक्ति 

१६४०-५१ में सभी सहायता-शिविरों के बंद किये जाने के समय से 
केवल उन्हीं महिलाओं और बच्चों, बुड्ढों और भ्रशक्त व्यक्तियों, को सहायता 
दी जा रहो है जिंनकी देख भाल करने वाला कोई*नहीं हैं। त्पेदिक के रोगियों 
.. को झ्राथिक सहायता दी जा रही है । कुछ बस्तियों. में चिकित्सा सम्बन्धी सहा- 


यता की सुविधाएं भी दो गई हूँ । 
 #८ु 


सामाजिक भर 


ग॒हों में रह रहे हैं श्र जिनकी क्षतिपूर्ति की-माँगों'की जाँच हो चुकी है, क्षेर्ति 
पूर्ति के मामले सें प्राथंमिकता दी जा रही है। उनसे कह दिया गया है कि वे 
अदशकक्‍्त गृह में रह सकते हैं और उतके जीवन निर्वाह पर जो व्यय आयेगा, 
घबह उनको दी जाने बाली क्षतिपूर्तिक्की राशि में से काद लिया जायेगा। 
१६५३-५४ के श्रन्त तक क्षतिर्पुति के रूप में ३ करोड़ रुपये दिये जा चुकेंगे। 
पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यंक्ति ' 

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिये शिविर श्रभी भी चलाये जा 
रहे हैं। १६५३-५४ के प्रारम्भ सें इत शिविरों में स्थायी रूप... रहने वालों 
के अतिरिक्त लग़भग 5९,००० व्यक्ति थे। जनवरी १६५४ तक यह संख्या 
घट कर ७९,०७५ रह गई । ४०,००० निराश्चित महिंलाओं, बच्चों, बड़ढ़ों 
श्र श्रशक्तों को भी सहायता दी जा रही है। १६५३-५४ में सहायता कार्य 
पर २ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । 


जीवन-निर्वाह भत्ता ० 
' परदिचर्स पाकिस्तान से आये लगभग १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को 
जीवैन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है क्योंकि ये वृद्धावस्था, श्रशक्तता, 
बीमारी आ्रादि के कारंण रोज्जी नहीं कमा सकते और श्रव तक यें पश्चिम 
पाकिस्तान में स्थित शहरी चल सम्पत्ति से होने वाली झ्राय पर आश्रित थे । 
दिसम्बर १६५३ तक उनके जीवन-निर्वाह पर करोब १ करोड़ २० लाख 
रुपये व्यय हो चुके थे । ये व्यक्ति उस श्रेणी में आते हैं जिसे श्रन्तरिस क्षति: 
पूति योजना के श्रन्तर्गत उच्च प्राथमिकता मिली हुई है । इनमें से कुछ सो 
: व्यक्तियों को, क्षतिपुतति का धन दिया जा चुका है और उनका भत्ता बन्द कर 
दिया गया है । जब शेष व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति दी जा चुकेगी तो भत्ता 
देना समाप्त कर दिया जायगा। 


हु क्षतिपूर्ति का भुगतान 

/ पहिचस पाकिस्तान से श्राये विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके दांबों को 
जाँच की जा चुको है, क्षतिपुरति की योजना को श्रन्तिस रूप तब तक नहीं दिया 
जा सकता जब तक यह सालूम न हो जाये कि निष्कमरणार्थी सम्पत्ति के मामले में 


हु 


१७ 


सातच[| वष 


धाकिस्तान के साथ समभोता हो भी सकता है या नहीं । 
तबतक के लिए, कुछ. विशेष प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में... 
शक शअ्रन्तरिम योजना स्वीकृत की जा-चुकी है। .. " 


क्षितिपूति के भुगतान के लिए एक विश्येष व्यवस्था को गयी है। भ्रन्तरिस 
: क्षतिपूर्ति योजना के श्रन्तर्गत कुछ वर्गों के दावेदारों को श्रधिक प्राथमिकता 
दी गई है । योजना में उन लोगों को जो जीवन-निर्वाह - खर्च पाते हैं)जो 
अद्ाक्त-गृहों में रहते हें श्रौर जो श्रद्यक्त-गृहों के बाहर- निःशुल्क सहायता पाते , 
“ हूँ, १६५३-५४ में नंकद रुपये दिये जाने की व्यवस्था -की गई. है । १,३००: से 
अधिक ऐसे व्यक्तियों को कुल ४२ लाख- ५० हजार. रुपये दिये जा चुके हैं।॥ - 
अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के श्रन्तर्गत नकद रुपये दिये . जाने के बढले-में . 
६००० मिट्टी के कोपड़ों का स्वामित्व उन भोपड़ों में - रहने वालों को. दे दिया - 
गया है । इन भोपड़ों की लागत १८ जाख रुपये है । प्राथमिकता वाले १,८००० 
- से श्रधिक दावेदार योजना के श्रन्तर्गत सरकार द्वारा बनायी गयी २७ नयी 
अस्तियों में रह रहे हैं । निवास स्थानों के. श्रद्ध -स्थायी श्रावंटन सम्बन्धी पहली 
कार्रवाई के रूप में सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। निष्करमरणाियों 
के सकानों था सरकारःद्वारा बनवाए गये घरों में रहने वाले प्राथमिकता “वाले 
दावेदारों को १ नवस्वर १६५३ से किराया देने-से मुक्त कर दिया गया है। 


पाकिस्तान के साथ समभोता-वार्ताएँ! | 

कराची में जुलाई और श्रगस्त १६५३ में हुए विचार विनिमय के - फल- . 
स्वरूप चल सम्पत्ति - समझौता की- कई सदों को कार्यान्वित किये.-जाने का 
निर्णय हो चुका है। इस समझौते का सम्बन्ध है निण्कमरणार्थियों के -उन गह 
तथा सम्पत्तियों के बेचने या हटाने से, जो या तो कस्टोडियन-के श्रधिकार- में हूँ, 
या मित्रों के पास हें या पुनर्वास के लिए ले ली गई हैं, प्रधिकार में की गई 
चल-पस्पत्ति को फिर से प्राप्त करने से, गराड़े हुए घन 'को हूटाये जाने से,. 

कस्टोडियन के पास रक्षित बिकछी को. रकम तथा चल-सम्पत्ति के हस्तान्तरण 
से - तथा पोस्ट आफिस -सेविंग्स. बेंक- एकाउन्टों तथा पोस्ठल पाठँलों के 


झस्तान्तरण से । 


न 


श्द 


सामाजिक 


श्रम 


कानन 

इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कानून पास हुए--श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन) 
कानून १९५३ और एम्प्लाइज़ प्राविडेंट फंड (संशोधन) कानून १६५३ ॥ पहले 
कानून में कारखाने के बन्द होने या छठनी की भ्रवस्था में मजदूरों जो क्षतिपु्ति देने 
॒की व्यवस्था है। कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में कानून में जो व्यवस्थाएँ हूं, 
वे १ श्रप्रेल १६९५४ से बागान उद्योग के लिए भी लागू कर दी गईं । एम्प्लाइज़ * 
प्राविडेण्ठ फंड ( संशोधन ) कानून १६५३. इसलिये बनाया गया कि 
पजससे उक्त कानून के कुछ दोषों और प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर 
किया जा सके। 


॥॒ 


श्रम कानूनों का कार्यान्वित किया जाना 


रम्प्लाइज़् प्राविडेन्ट फंड योजना 

... एम्प्लाइज़ प्राविडेन्ट फंड कानून उन सजदूरों पर लागू होता है जो सीमेंट, 
सिगरेट, बिजली के सामान तथा यांतिक और सामान्य इंजीनिर्यारेग का सामान 
बनाने वाले उद्योगों, छपाई, कागज, वस्त्र उद्योग तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग 
में लगे हों । कानून तभी लागू होगा जब किसी कारखाने में लगे मजदूरों फो 
संख्या ५० या उससे श्रधिक हो । यह सरकारी कारखानों या स्थानीय संस्याम्रों 
और उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा .जिन्हें स्थापित हुए तीन वर्ष से कम 
समय हुआ है । दिसम्बर १६५३ के श्रन्त तक उन फकारखानों से, जिन पर यह 
कानून लागू होता है, कुल प्राविडेण्ट फंड ६ करोड़ ४६ लाख रुपये संग्रहीत 
हुआ । यह धन श्रौद्योगिक गृह-निर्मारय योजना के लिये व्यय किया जायेगा । 


योजना को कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त श्रनुभव प्राप्त 
कर लेने पर, इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जायेगा। . 


इस समय कोयला खान प्राविडेन्ट फंड और बोनस योजना में भाग लेने 


६ 


सातवाँ वर्ष _ 


वालों की संख्या ६,३३,३३२ है। ३१ अक्तूबर १६४५३ तक १२,२८७ को ः 
११,७८,४४१ रुपये प्राविडेन्द फंड दिया गया। 


७ मई, १६५३ को इमस्प्लाइज़ स्टेट इंश्योरेन्स योजना, १६४९६, पंजाब के' 
कई ओद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू की गई-अमतसर, बठाला, लधियाना 
जालंधर, भिवानी, श्रब्दुल्लापुर-जगाधरी और अस्बाला । इस योजना के 
कलकत्ता शहर और हवड़ा जिले में कार्यान्वित किये जाने की तैयारियाँ की गई 
हैं । इसे नागपुर, कोयस्बटूर तथा मध्य भारत के कुछ कस्बों में भी लाग करने 

के सम्बन्ध में कारंवाई की जा रही है। ह 


खेतों में कार्मे करने वाले सजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें 
निर्धारित की गयीं हें जो बिहार राज्य के. पटना डिवीज्ञन, उत्तर प्रदेश के 
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्राजमगढ, बाना, बाराबांकी, जौनपुर, रायबरेली, फेजा- 
बाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर तथा जालोन जिलों के ५० या उससे 
श्रधिक एकड़ के फार्मों में काम करने वाले सजदूरों, भ्रजमेर, बिलासपुर, कुर्गे, 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, पेप्सूु, पंजाब, राजस्थान, मंसुर और त्रिपुरा के 
पुरे पूरे राज्यों, तथा विन्ध्य प्रदेश में सीधी जिले, पद्चिचस बंगाल में दार्जीलिगः 
आर जलपाईगुड़ी जिले, और आसाम में कछार जिले के लिये लागू होती हैं।| 


मद्रास गोदी कर्मचारी (नौकरी के तियस) योजना १६५२ के प्रशासनाथ' 
सद्रास गोदी श्रम बोर्ड जुलाई १६५३ में स्थापित किये गयां.। 


“ औद्योगिक सम्बन्ध ह 
ह जनवरी १६५३ से अक्तुबंर १६५३ तक श्रम सम्बन्धी भेंगड़ों और कोम 
के दिनों की हानि की संख्या क्रदा:८श्ठ श्र २५,श५३,रर६ थी ।/| -. 


. कुल सिलाकर खान, बड़े बन्दरंगाह, रेलवे, बेकिंग तथा बीमा कम्पनी 
सम्बन्धी १८ श्रौद्योगिक भंगड़े धनवाद और कलकत्ता स्थितं स्थायी :द्रिव्यूनलों 
के सामने रखे गये । इनके अलावा श्रन्य १२ भंगड़े राज्य सरकारों के ट्रिब्यूनलों 
को तथा एक भगड़ा एतदर्थ ट्रिब्यूबल को सौंपा गया । 


२०. 


, सामाजिक 


हर डे 


आसाम तथा पश्चिम बंगाल सें कुछ चाय बागानों के बंद किये जाते से 
जो मजदूर बेकार हो गये थे, वे या तो नये बागों में लगा लिए गये या उन्हें 
कुछ दूसरा काम दिया गया । * 


. श्रम कल्याएं 


कोयला खान 

कोयला खान श्रस कल्याण कोष के १९५३-४४ के बजट में सामान्य 
कल्याण के लिए ७८५,००,००० रुपये के और गृह निर्माण के लिए, २२,००,००० 
रुपये के व्यय की व्यवस्था. है ।. सामान्य कल्याण के अन्तर्गत अ्रधिकांश व्यय 
सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने और चिकित्सा पर होगा। इसके अ्रति- 
रिक्त कोयले को खानों में काम करने वाले मज़दूरों के कल्याण के लिए 
निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं :-- 

.(१) ३,०२,०००, रुपये के अ्रनुमानित व्यय पर शिक्षा, “मनोरंजन 
सम्बन्धी त्था अन्य सुवियाएं देने वाले बहुद्दं शीय केन्द्र 


(२) बिहार के कोयला खान क्षेत्र में चार महिला कल्याण केन्द्र और 
हैदराबाद के कोयला खान क्षन्न में एक संयुक्त मातृमंगल शिश्वु कल्याण केच्ध । 
(३) चांदा तथा तलचर के कोयला खान क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक 
वदिक्षा केन्द्र तथा .विहार के कोयला खान क्षेत्र के.लिए छः शिक्षा केन्र । 

(४) भारिया, रानीगंज, तलचर तथा सम्बलपुर के. कोयला खान क्षेत्रों 
की बहु-उद्देशीय संस्थाओ्रों में ७०० रुपये प्रतिं सेट वाले दस रेडियो लगाये 
जायेंगे । इनके साथ-साथ लाउड स्पीकरों की .भो व्यवस्था होगी । इसके अलावा 
चाँदा के कोयला खान क्षेत्रों के मजदूरों के. लिए तीन रेडियो लगाये जायेंगे । 


(५) हैदराबाद की संस्टी कोयला ख़ानों में काम करने वाले मजदूरों के 
यातायात के लिये ३,००० रुपये के व्यय पर एक खुलों हुई मोटर खरीदी 
जायगी। .. .. ' 


२१ 


: 'सांतवाँ चेंषे- 


(६) धनबाद स्थित केंद्रीय अस्पताल के पुम्वा्स केन्द्र, तथा पालना 
विभाग के ५० कर्मचारियों फे प्रशिक्षण के लिए दूसरा पाठ्यक्रम जिससे अशकत 
मजदूरों को सहायता दी जा सके श्र उन्हें दूसरा काम' लिखाया जा सके । 


एक संशोधित गृह निर्मारण योजना भी तैयार की गयी है जिसके श्रन्तर्गत 

कोयला खान के उन मौलिकों को ऋण तथा सहायता दी जायगी जो सजदूरों 
के, लिए सकान बनायेंगे । 
अभ्रंक की खानें पे 

'. भ्रंश्रषक खान श्रम कल्यारप कोष के कार्यक्षेत्र में बिहार, श्रान्त्, राजस्थान 
और अजमेर के अ्रश्नंक खान क्षेत्र आते हैं। इस कोष के वाषिक बजट में इनें 
राज्यों में कल्यारण-कार्य के लिये क्रमद्ः १३,६०,००० रुपये, ४;३३;००० रुपये, 
१,२.६,००० रुपये तथा ४४,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था: है। बम्वई, सेसूर,, 
. तिरवांकुर-कोचीन, मध्य भारत तथा मध्यप्रदेश के श्रश्नक खान क्षेत्रों में कल्याण 
कार्य आरंस्भ करने के प्रइन पर विचार किया जा रहा है। कोयला-खान के 
' झजदूरों की भाँति अ्रश्नक खान के मजदूरों को भी चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंज॑न 
तथा मकान सम्बन्धी वैसी ही सुविधाएँ दी गई हैं । 


की, सामान्य कल्याए-कार्य . ह 

, १६५३-५४ में कलकत्ता विद्वविद्यालय द्वारा संचालित श्रल्पकालीन 
संसाज कल्यार कार्य के पाठ्यक्रम के श्न्तर्गत केन्द्रीय भर राज्य सरकारों के 
तीस श्रंम-प्रधिकारियों को सामाजिक कार्य का प्रशिक्षश दिया गया। केंद्रीय 
सरकार के विभिन्‍न मन्त्रालयों के अन्तर्गत काम करने वाले सभी श्रम-प्रधिकारी 
: एक केन्द्रीय समंह के श्रन्त्गत आते हें।...... 


ु . दक्षिस भारत में वबागानों में सजदूरों के भरती किय जाने की कंगनी 
प्रथा उन्‍्मलन सम्बन्धी सर्व प्रथम उपाय के रूप में मद्रास, तिरुवांकुर-कोचीन, 
मेसुर और कुर्ग सरकारों से इस प्रथा की बुराइयों की रोकथाम के लिये कुछ 


डठ 
उपाय करने की. प्रार्थना की गयी है । 


खान विधि, १६५२ की व्यवस्थाश्रों की लागू करने की कार॑चाइयों तंथाः 


*श ४5 की का कि ल्‍ ।। | 


ख्क 


' सामाजिक 


देखभाल के परिरंणाम स्वरूप हैदराबाद के कोयला खान क्षेत्रों तथा कोलार के 
स्वर्ण-खान क्षेत्रों में दुर्घटनाएं काफी कम हो गयों। - 


खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को जिनके फलस्वछप मृत्यु हो जाए; रोकने के 
लिए प्रभावकारी उपाय किये गये । खान विधि, १६५२ के श्रन्तर्गत सभी" 
प्रकार की खानों के. लिए एक से नियमों की नियामावली तेयार की. गयी है । 


कारखानों का निरीक्षण 

विस्तृत टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत भारत सरकार ने चुने 
हुए उद्योगों में उत्पादन-क्षमता के और भुगतान की सुधरी हुई प्रणा-: 
लियों क्ले लागू किये जाने के लिए एक विद्येषज्ञ मण्डली की सेवाएं प्राप्त की हैं । 
पहले छः महीनों में“विशेषज्ञ प्रबंधकों तथा मजदूर सभाश्रों के सामने यह सिद्ध 
कर सके कि थोड़े समय के प्रशिक्षण से भी कारखानों के कार्य तंथा उत्पादन 
क्षेत्रों में काफी प्रगति हो सकती है । 

बम्बई में एक केन्रीय श्रम-संस्था स्थापित की जाने वाली है। संस्था में 
एक सामाजिक-श्राथिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य होगा ओर इससें श्रम संबंधी: 
| समस्याओं के विषय में विश्येष प्रशिक्षण दया जायगा। इसके श्रति-: - 
रिक्त इस संस्था में उद्योग से सम्बन्धित सभी लोगों के लिये कल्याण-कार्य' 
करने वाले प्रत्येक वर्ग को स्थान प्राप्त होगा । ; ः 


+ 


कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच 
कृषि-श्रम सम्बन्धी जांच के प्रथम सोपान श्रर्थात्‌ गांव के सामान्य पर्ये- 
वेज्षण की रिपोर्ट 'एग्रीकल्चरल वेजेज्ञ इन इण्डिया शीषंक लेख में प्रकाशित: 


हुई है । ;॒ ै ८ 


इसी सम्बन्ध में. दुसरे और तोसरे सोपान श्रर्थात्‌ परिवार सम्वन्धी सामान्य 
.पर्यवेक्षण और परिवार सम्बन्धी विस्तृत पर्यवेक्षण की रिपोर्ट और राज्यों पर: 
झौर झ्रावश्यक भ्राँकड़ा-रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाने. वालो हैं । . . 


पल अ>ौह +-+ दुधस्छ, 
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सातवाँ,वर्ष 


- श्रम-सम्बंन्धी जाँच 

इस वर्ष 'भारत के जीवन निर्वाह-ब्यय के सूचनांक' शीर्षक विषय पर 
एक विशेष लेख तेयार किया. गया। काजू उद्योग में काम. करने , वाले मजदूरों 
को स्थिति, भारत में महिला-मजदूरों, की श्राथिक और सामाजिक स्थिति, तथां 
भवन और निर्माण उद्योग श्रादि की भी जाँच की गयी । 

श्रम सम्मेलन 

भारत सरकार श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संग्रठन ,क्रे कार्य में- पुरी गति से भाग 
लेती रही ।. भारत: सरक़ार ने, जिन महत्वपूर्ण अ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और 
बेठकों में श्रपने प्रतिनिधि मण्डल. भेजे, .उनसें से जन १६५३ में जेनेवा.में हुए 
धन्तर्राष्ट्रीय .अम सम्मेलन के ३६- वें अ्रधिवेशन; दिसस्वर -१९४३ में टोकियो 
में हुए इसरे एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन; तथा श्रक्तूबर १६५३ में लंका में 
हुए एशियायी सासुद्रिक सम्मेलन का उल्लेख,किया जा सकता है । 


१९५३-५४ में हुए राष्ट्रीय श्षम्र-सम्मेलनों और श्रम समिति की बेठकों 
में जुलाई १६५३ में नई. दिल्ली में हुआ स्थायी श्रम समिति का १३ वाँ अधि- 
वेशन; जनवरी १६४४ में मैसूर में हुआ भारतीय अ्रम सम्मेलन का १३ वा _ 
अधिवेशन; तथा फ़रवरी १६५४. में. नई दिल्‍ली में हुई संयुक्त उद्योग एवं 
अम सलाहकारी बोर्ड की पाँचवीं बैठक: सम्मिलित हैं,। 


टेक्निकल सहायता - 
इस वर्ष जो टेक्निकल सहायता मिली, उससें विशेषज्ञों से मिला प्रामश 
वृत्तियाँ तथा अ्रनुसन्धान सम्बन्धी उपकररस्प सम्मिलित हैं + 


विशेषज्ञों की सहायता 
विभिन्‍न देविनकल सहायता कार्यक्रमों के श्रन्तर्गत श्रम मन्न्रालय की सहा- 
' आता के लिए दस. विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं । ये विशेषज्ञ श्रौद्योगिक 
स्वच्छुता, समांज-सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता सम्बन्धी श्रध्यूयन झ्रादि के विधग्र ' 
में कार्यक्रम तैयार करते हैं । इसके अलावा श्रम मन्त्रालय को दो विशेषज्ञ और 
दिये गये हैँ जो बागानों के क्षेत्रों में व्यावलायिक प्रशिक्ष्ण को प्रोत्साहन देने 


 रए४. 


ड़ 
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सम्बन्धी तथा उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण की योजनाश्रों से सम्बन्धित हैं । 
वृत्तियाँ 

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उद्योग-मालिकों तथा मजदूरों के संग- 
'ठनों के ३१ अधिकारी निम्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये : 
कम लागत के गृह-निर्माण, प्रौद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम-सम्बन्ध, 
झौद्योगिक स्वच्छता, श्रम सम्बन्धी श्राँकड़ों का संकलन श्रादि । रा 


उपकरण 
चतुर्थ सुत्री कार्यक्रम के भ्नन्तर्गत प्राप्त १,६५,००० रुपये के उपकरण, 
'विद्येषज्ञों की सहायता के ही एक पझंग हें । ु ' हक आए 


॥ प्रशिक्षण और नौकरी 

पुनर्वास और नौकरी के डायरेक्टरेट जनरल के भविष्य के सम्बन्ध में 
'शिवराव समिति की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है। इस वर्ष बिजनौर, 
चुलन्द शहर, इटावा, फतेहगढ़, लखीमपुर-खेरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजप्फर 
नगर तथा सीतापुर के नौ कामदिलाऊ केन्द्र बन्द किये गये । डाल्टनगंज, 
लहरियासराय, विलिग्डन द्वीप तथा थाना में चार नये कामदिलाऊ केन्र खोलें 
गये । १६५३ के अ्रन्त तक कुल मिलाकर १२६ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे 
'थे । दिसम्बर १६५३ के अन्त में केन्द्रों के रजिस्टरों में ५६,२२९,३६० लोगों के 
नाम दर्ज थे जबकि १६९५२ के श्रन्त में यह संख्या ४,३७,५७१ थी।, १६४३ में 
लगभग ११,२१८ विस्थापित व्यक्तियों क नौकरी दिलाई गयी । छठनोी किये 
चये ८,१०० सरकारी नौकरों को भी कामदिलाऊ दपतरों द्वारा काम दिलाया 
'गया। इनमें से ४,१३७ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के भतपूर्व नौकर थे और 
३,६६३ राज्य सरकारों के भूतपुर्वे नोकरं थे। कामदिलाऊ दफ्तरों के द्वारा 
“२८,०४० अनुसूचित जाति के तथा ३,२०३ श्रनुसुचित उपजातियों के प्राथियों 
को नौकरी दिलाई गयी ओर वर्ष के श्रन्त में ४७,४२८ अनुसूचित जाति के 
सथा ३,५६३ अनुसूचित उपजातियों के प्राथियों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे 


4, जो काम की खोज में थे। 


पुरतर्वास झौर नौकरी के डायरेक्टरेड जनरल के कार्यालय में एम्प्लायमेंट 


ब. प्ई 


सातवा चष 


. अधिकारियों के . लिये प्रशिक्षण: की व्यवस्था की गयी। १६ अधिकारियों ने 
. प्रारस्निके प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


प्रशिक्षण केन्द्र 2 " 

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट/ दिल्ली; कलकत्ता का रोज शौर्टहैण्ड 
स्कूल शोर महिलान्ों के लिए संद्रास स्थित इण्डस्ट्रीयल द्निंग सेंटर १६५३ 
में बन्द कर दिये गये। दिसम्बर १६५३ के श्रन्त में कुल प्रशिक्षण केन्द्रों 'वः 
.. संस्थाओं की संख्या ५६-थी; ३२ प्रौद्योगिक तथा २३ व्यावसायिक विषयों का 
: अशिक्षरा दिया गया । * 


१” विस्थापित व्यक्तियों को 'एप्रिन्टिसशिप' के रुप में प्रशिक्षण दिये जानें 
' के कार्यक्रम के श्रन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ५२ विस्थापित व्यक्तियों ने श्रीर पश्चिम 
बंगाल सें ४८८ विस्थापित व्यक्तियों नें प्रशिक्षण प्राप्त किया । 


सा कोनी-बिलासपुर स्थित सेण्टूल ट्रेनिंग इंस्टीद्यूट में लगभग” २०० 
. थ्यक्तियों ने इन्स्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण प्राप्त किया । - ' 


२. आर्थिक: 





वित्त 


वित्त-मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त की तथा देश के समस्त वित्तीय “7 

मामलों की व्यवस्था करता है। यह केन्द्रीय राजस्व की भी व्यवस्था करता 

केन्द्रीय सरकार के सभी प्रकार के व्यय का नियन्त्रण भी वित्त-मन्त्रालय' 
ही करता है। इसके श्रलावा यह सरकार की कर तथा ऋरण सम्बन्धी नीतियों 
का भी संचालन करता है। साथ ही साथ बेकिंग तथा मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं 
की देखभाल भी यही मन्त्रालय करता है श्रौर इससे यह श्राद्रा की जाती है कि 
यह देश के विदेशी विनिमय के उचित उपयोग की भी व्यवस्था करेगा। इस “ 
प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय सन्त्रालयों से .निकट सम्पर्क होने के कारणः 
इसका कार क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । 


वित्त-मन्त्रालय में दो विभाग हैँ। एक विभाग राजस्व और व्यय की देख- 
भाल करता है; दूसरा विभाग बजट और श्राथिक मामलों फी व्यवस्था: 
करता है । 
: राजस्व तथा व्यय विभाग तीन भागों में बेटा हुआ है : राजस्व विभाग 
'सेन्ट्ल बोर्ड श्राफ रेवेन्यू! के नांम से विदित है, श्र॒सेनिक-व्यय विभाग और. 
प्रतिरक्षा-व्यय- विभाग । - 


राजस्व-विभाग - 
यह विभाग परोक्ष तथा भ्रपरोक्ष कर सम्बन्धी नीतियों की रचना फरताः 
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सातवा वष 


है और यही उनके शासन के लिए उत्तरदायी है। एक कानन द्वारा, 

- सीमा शुल्क और उत्पादन कर कानूनों के श्रन्तर्गत इसे श्रपील सुनने - 
का - भी . श्रधिकार प्राप्त है। यह आयकर के उचित- प्रशासन के. लिए 
आदेश भी जारी करता है झौर इस क्षेत्र में इसका कार्यः अ्धिकांशतया समन्वय 
करने का --। श्रायकर-कानून के भ्रन्तगेंत: इंसे कुंछ -मौलिक और: -श्रपील सुनने 
के श्रधिकार प्राप्त हैं। भू-संम्पत्तिकर कानन के प्रसाशन का भार जो १५ 
अक्तूबर १८५३ से लागू हुआ है, आयकर विभाग पर है.। भू-सम्पत्ति कर- 
'कानून, १६५३ के श्रन्त्गंत सेन्ट्रल बोर्ड श्राफ रेवेन्यू को अपील सुनने का भी 
अधिकार होगा और यह-सम्पत्ति के मूल्यांकन और जिस्मेवारियों के निर्धारण 
सम्बन्धी श्रपीलें भी सुन सकेगा। बोर्ड के श्रपील सम्बन्धी श्रादेशों के फलस्वरूप 
उत्पन्न किसी भी कानूनी सवाल को यह हाईकोर्ट के पास भी भेज सकेगा। 


... आयकर विभाग के अधिकारियों को भू-सम्पत्ति कानन की व्यवस्थाएँ 
समभाने के लिए दिल्‍ली में एक कमंचारी प्रशिक्षस-वर्ग चालू किया गया था। 
इसमें भारत के सभी क्षेत्रों से श्रायें ४५ चुने हुए -श्रधिकारियों ने प्रशिक्षण 
आप्त किया। क्योंकि हमारा भ-सम्पत्ति कर, कानून ब्रिटेन के भू-सम्पत्ति कर 
कानून पर श्राधारित और करोब-करीब उस जंसा ही है, इसलिए भू-सम्पत्ति 
कर कानन के प्रशासत सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए कोलम्बो योजना के अन्त- 
गंत ६ श्रधिकारियों को । ब्ठेन भेजने का निर्णय किया गया है। 


इस विभाग के सुख्य कार्यों का उल्लेख निम्तलिखित रूप से किया जा 
सकता है . - -. न्‍ 
आयकर रे 

झ्रायकर जांच कमीशन का काल ३१ विसम्बर, १६५५ तक बढ़ा दिया 
गया है ।. ३१ दिसम्बर, १६५३ तक .क़रमीहन के . :सामने. ; १,६६८. मामले पेश 
हुए । इनमें. से १,०३१ मामलों ,का .निबटारा हो चुका - है और . शेष सामलों 
'की जाँच पुरी की, जा जिन मामलों का फंसला हो छुका- है उनका 
सम्बन्ध आ्राय के छिपाये जाने से था और इस प्रकार ४५ करोड़ रुपये की श्राय 
“छिपाई गयी थी। इन आयों का क़रः नि्धरिण और उन पर कर लेने का | 


कार्य ,जारी 250 2600 (75३ 7त कवर कक कर स्प्ग्ड ले 


आधिक 
: छिपाई हुई श्राय स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार किये जाने का कार्यक्रम 
जिसकी घोषणा मई १९५१ को की गयी थी, २२ अ्रक्तूबर १९६५१ तक जारी: 
रहा । इसके फलस्वरूप झ्रब तक ८० करोड़ रुपये की आय का पता लंग चुका" 


है । इससे राजस्व प्राप्त होने के श्रलावा, करदाता और आयकर विभाग के: 
बीच भ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित हुए हैं । 


केन्द्रीय उत्पादकर 

जनवरी १९५३ से नवम्बर १६९५३ तक सीमा शुल्क सम्बन्धी नियमों: 
के भंग किये जाने के २१,०८२ मामलों का पता लगा। इस प्रकार इन मामलों: 
में ६७,३६,३७१ रुपये का माल इधर-उधर किया गया । 


चोरी से माल लाने-ले जाने पर रोक 

स्थलीय और जलीय सीसाओं पर चोरी से माल लाने-ले जाने के काम 
को रोकने के उपाय किये गये और जहाँ श्रावश्यक हुआ, वहाँ ऐसे उपाय लागू 
किये गये । इस योजना के श्रन्तर्गत समुद्र में चलने वाले जहाजों और जीप 
गाड़ियों की सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध की जायेंगी । इनमें हथियारों श्रौर रेडियो 
की व्यवस्था रहेगी 


नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयीगश्ञाला में स्वर्ण. खोजक' नामक 
एक विद्युत यंत्र का आविष्कार किया गया है जिससे सोता चुराकर ले जाने चाले' 
व्यक्षितयों के पास से सोने का पता लगाया जा सकेगा। ऐसे दो यंत्रों का 
परीक्षण बम्बई तथा कलकत्ता के सीमा शुल्क कार्यालयों में किया जा रहा है ७ 
आशधथिक विषय विभाग 
इस विभाग को चार भागों में विभक्‍त किया गया है जो ऋरमशः बजठ,. 
आरांतरिक वित्त, योजना तथा बाह्म वित्त सम्बन्धी व्यवस्था करते है । 


बजट विभाग 

यह विभाग केन्द्रीय बजट तैयार करता है, पर इससें रेलवे बजट 
सम्मिलित नहीं होता । प्रतिरक्षा सेवाश्रों के प्रावकलनों की जाँच और उनका: 
संग्रह प्रतिरक्षा विभाग करता है। बजद विभाग ऋण तथा छोटो बचें. 
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“ सातवाँ वर्ष | 
जारी करने, सरकारी ऋण के (सरकार की शोर से जिसकी व्यवस्था रिजर्व... 
बेक करता है ) प्रशासन तथां हिसाब और श्राय-व्यय . निरीक्षण सम्बन्धी 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायी-है। बजट. विभाग संसद के सामने श्राय-व्यय 
निरीक्षण की रिपोर्ट और विनियोग खाता भी प्रस्तुत करता है । 

कर-जाँच कमीशन को स्थापना श्रप्रेल १६४३ में हुई। आशा है कि यह 
“आयोग अपनी रिपोर्ट १६५४ के श्रन्त तक दे देगा । 


आंतरिक वित्त विभाग . 2 $ 

इस विभाग का सम्बन्ध सुद्रा श्रोर सिक्‍कों, रिजवं बेंक और बेंकिग, 
“टकसाल के प्रशासन, बहुमूल्य धातुझ्रों की जाँच करने वाली संस्थाओं और 
“इण्डिया सिक्‍योरिटी प्रेस, पुनर्वास वित्त प्रशासन, श्रौद्योगिक वित्त: कारपोरेशन 
“तथा रांज्य-वित्तीय कारपोरेशन्ों से है। यह-विभाग हिसाब. किताब, कम्पनी 
कानून तथा बीसा सम्बन्धी समस्याह्रों का भी निबटठारा करता है। इसके 
अतिरिक्त इसके और भी कई कार्य हें।.. लि 

(१) यह विभाग खेती सम्बन्धी कार्यों, कुटीर तथर छोटे ; पैमाने के 
उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है।.. - .. 


-(२) श्रधिक मूल्य के नोटों के न होने से. वारिषज्य और उद्योग के क्षेत्र में 

होने वाली श्रसुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस विभाग ने शीघ्र ही १,००० 

रुपये, ५,००० रुपये और १०,००० रुपये के नोट फिर से चालू करने-का 

“निर्णय किया है। पुराने नोटों को जिनका मूल्य घटा दिया गया था, फिर से 

जारी नहीं किया जायगा श्रौर नये नोट जारी किये जायेंगे । 

बैंकिंग कम्पनियों के ऋशा-निस्तार सम्बन्धी कार्रवाइयों की. जाँच- 
पड़ताल के लिए १९६५२ में एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति के 
सुझाव पर बेकिंग कम्पनी कानून संशोधित किया गया था। श्राद्मा. है.कि कानून 
द्वारा संशोधित प्रक्रिया के फलस्वरूप उन लोगों को जिन्‍्हें-“भूतकाल सें बेंकों के 

फेल होने से घाटा सहना पड़ा, कुछ सहायता मिल सकेगी।: «६ 


- आर्थिक 


देहाती क्षेत्रों में बेंकों की जाखाएँ , 

३० जून १६५३ को समाप्त होने वाले दो वर्षों में भारतीय इस्पीरियल 
जैंक ने विभिन्‍न देहाती क्षेत्रों में २७ शाखाएँ खोलीं और यो छोटे खज्ञानों को: 
आखाओओं में परिवर्तित कर दिया गया। न 


पुतर्वास वित्त प्रशासत 
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा परोक्ष रूप से दिए - जाने वाले. ऋण का 
घधिकतम परिसारण ७ करोड़ रुपयें से साढ़े वारह करोड़ रुपये कर दिया. गया 
है । ज्वाइंट स्टाक बेंकों के माध्यम से विस्थापित व्यक्तियों में ऋण के रूप में 
वित्तरित किये जाने के लिए २ करोड़ रुपये सुरक्षित रखें गए हैं। पर यदि 
सब रुपये वितरित न किये जा सके तो शेष राशि ऋण के इच्छक लोगों को 
सीधे प्रशासन द्वारा दे दी जायेगो । ऋणों क्री श्रदायनी की श्रवधि १० बर्ष से 
बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गई है। ३१ जनवरी १६५४ तक भ्रश्मासव के लिए 
६५,७३२ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से ६१,५५८ प्रार्थनापत्रों पर 
विचार किया जा चुका है और शेष प्रार्थनापत्नों की परीक्षा को जा रही है । 
कुल मिलाकर १५,५५४ पव्यक्तियों को लगभग १२ करोड़ .,५ लाख रुपये दिया 
जाना स्वीकृत हो चुका था, किन्तु इसमें से श्रभी तक॑ केवल ७ करोड़ ५७ लाख 
रुपये ही वितरित किये गये हैं । भ्रनुमान है कि स्वीकृत ऋणों से एक लाख 
'विस्थापित व्यक्तियों को परोक्ष रूव से फिर से बसाया जा सकेगा श्रौर करोब 
२ लाख विस्थापितों को ऋण लेने वाले व्यक्तियों हारा आ्रारम्भ किये गये 
आओद्योगिक तथा वारिज्य-व्यवसायों में काम , दिलाकर श्रपरोक्ष रूप से बसाया 
जायगा। 
पूंजी सम्बन्धी नियंत्रण 
१६४३ में २७२ प्राथियों ते घ६ करोड़ ८० लाख रुपये की पुंजी खड़ी . 
करने की अनुमति भांगी। इनमें से श्रौद्योगिक कम्पनियों की ओर से आये १२४ 
आर्थना-पत्र स्वीकार कर लिए गये जिनमें ७१ करोड़ ४० लाख रुपये की पूंजी 
खेंडी करने की व्यवस्था है श्र सात प्रार्यनापत्ष जिनमें ४६ लाख ७० हजार 
रुपये की पूंजी खड़ी करने की व्यवस्था थी, श्रस्वीकार कर दिए गय | इन सातों 
आ्नापत्रों में बोनस शेयर जारी -करने को श्रनुमति माँगी गयी थी। इसके 


३१ 
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अलावा १० करोड़ रुपये की पूंजी खड़ी करने के गैर-श्रौद्योगिक कम्पनियों से 
श्राय प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुए और ७ करोड़ ६० लाख रुपग्रे को पंजी सम्बन्धी 
: है प्राथनायत्र श्रस्वीकृत हुए थे। «| #-' 


इस वर्ष विदेशी व्यक्तियों और कम्पनियों के १२१ प्रार्थनापत्र प्राप्त 
हुए । इन प्रार्थनापन्नों में कुल मिला कर साढ़े २० करीड़ रुपये की पँजी लगाने 
की अनुमति मांगी गयी थी। इनमें से १०१ प्राथियों फो इस देश में १७३ 
करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की श्रनुमति दी गई और शोष प्राथियों फो झ्रावश्यक 
अनमति नहीं दी गयी । 


योजना विभाग 
इस वं्ष इस मन्त्रालय के योजना विभाग-ने जिन बड़ें-बड़े श्राथिक प्रदनों 


पंर विचार किया, उनमें से सबसे अधिक महत्वपुर्ण समस्या थी नई नौकरियों 
के लिए अवसर का अभाव । यह महंसूस किया गया कि श्रथें-व्यवस्था में प्रपर्याप्त 
विनियोग ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में 
विकास-व्येय की दर बढ़ाने का तथा पंचवंर्षोय योजना में उचित रूप से संशोधन 
करने का निर्णय किया गया । इसे प्रकार श्राय में वृद्धि होने से श्रधिक से 
-: भ्रधिक लोग रोजगार से लग संकेंगे।.. 


_ अभाव-प्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार के लिए झंतिम योजना में ४० करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गयी है श्लौर इस राशि को उन विभिन्‍न राज्यों में बाँट 
दिया गया है, जिन पर देवी श्रापत्तियाँ आई । प्रारूप योजना में श्रकाल सम्बन्धी 
आपत्तिकालीन सहायता-कार्य के लिए १५ करोड़ रुपये की ६व्यवस्था की गयी 
है । ४० करोड़- रुपये की व्यवस्था इससे श्रलग है । ये सहायताएं केन्द्रीय बजट 


“का ही स्थायी श्रंग बन जाएँगी । 


बाह्य-वित्त-विभाग 
यह विभाग विदेश्ञों के साथ भारत के वित्तीय और श्रायिक सम्वन्धों की' 


देखरेख करता है । यह विभाग विनियम-नियन्ध्रण, वित्तीय समझनतों के फार्या- 
न्वित किये जाने तथा विदेशों से लिये गये झौर विदेशों को दिए गये ऋणों के 
लिए भी उत्तरदायी है। झ्रापात और निर्यात सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में 


“आर्थिक 


यह विभाग वारिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं कृषि और कार्य, गह-निर्माण तथा 
पूर्ति मन्त्नालयों से निकट सहयोग पूर्वक कार्य करता है । 


इस विभाग का श्रन्तर्राष्ट्रीय सहायता समन्वय विभाग पंचवर्षीय योजना 
को कार्यान्वित किये जाने में विदेशों तथा श्नन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारत को 
प्राप्त होनेवाली श्राथिक सहायता से सम्बन्धित मामलों को देखभाल करता है 


भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार 
ने अ्रपतरी नीति श्रधिक उदार कर दी है पहले यह निर्णय किया गया. थां कि' 
यदि भारत में पूंजी लगाने वाले विदेशी व्यक्ति चाहें तो उन्हें वह पूंजी वापस 
लेने की अ्रनुमति दे दी जायेगी जो इस देश में जनवरी १६५० के बाद लगायी 
गयी है । किन्तु श्रव निर्येय यह्‌ किया गया है कि इन सुविधाओं का विस्तार 
इस प्रकार किया जाये कि पूंजी के मूल्य में होने वाली कोई भी वृद्धि इनके. 
अ्रन्तरगंत श्रा जाए । 


१९४५२ के भ्रन्त में मिस्र में पांड के भारी श्रभाव के कारण. पॉौंड के क्षेत्र 
के विरुद्ध आयात सस्वन्धी कड़ी- रोक लगायी गयो थी। इससे मिल्रे को होने 
वाले भारतीय निर्यात के मल्‍य पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश के भ्िर्यात -की रक्षा 
के लिए ८ जुलाई १६५३ को एक व्यापार और भुगतान सम्बन्धी करार 
किया गया । 


भुगतान पर रोक 

अन्तर्राष्ट्रीय भद्राकोष के समभोते के अ्रनुच्छेद १४ के श्रन्तर्गत, जो भी 
सदस्य राष्ट्र १ मार्च १६५२ के बाद वर्तमान श्रन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान , 
पर रोक जारी रखना चाहे, उसे इस रोक को जारी रखने के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राकोष के साथ समझौता करना पड़ेगा । यदि कोई भी देश इस रोक को एक 
साल से भ्रधिक जारी रखना चाहे तो ऐसे समक्तोतों का नवकरण कराना 
पड़ेगा । इस व्यवस्था के अनुसार १६५३, के उतराद्ध सें अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा- 


; कोष के साथ परामर्श किया गया । भारत सरक़ार ने यह आवश्यक समका कि 


पंचवर्षोय योजना के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने को दृष्टि से वर्तमान 
अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन के भुगतान पर विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी रोक अभी और 


डे 


सातवाँ वर्ष... ७... *.. 


जारी रखी जाये। श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने, बात चीत के बाद नवस्वर १६४३ 
प्में रोक एक वर्ष के लिए श्र जारी रखना स्वीकार कर लिया । ह 


'.. राष्ट्रमंडल के वित्त मन्त्रियों का एक: सम्प्रेलन १६४४ में ८ जनवरी से 
.._ १५ जनवरी तक सिडनी में हुआ। इस सम्मेलन में : भारत का प्रतिनिधित्व : 

भारत के वित्त मन्त्री, केनबेरा - स्थित भारतीय हाई कमिइनर तथा. एक 
अधिकारी-मंडल ले किया ।' सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने विहव-व्यापार 
ओर बहुमागगी भुगतानों के स्वतन्त्र प्रवाह की स्थिति पैदा:करने के नि३चय को 
' फिर दोहराया ।-पौंड मद्रा को दृढ़ बनाना तथा इसको परिवरतनशीलता . इस 
'उद्दे इय की सबसे .पहली श्रावश्यकताएं हूँ। इसी दृष्टि से-सम्मेलन सें भाग लेने 
वाले. देशों ने. ऐसी नीतियों पर चलने का निश्चय किया जिससे ये उह्द श्य प्राप्त 
“किये-जा सकें। “इसके परिणास' स्वरूप पोंड मुद्रा के क्षेत्र के देशों को श्रपने 
. 'साधनों के शीघ्र विकास के लिए वृढ़ -अ्रर्थ-नीतियाँ बनानी श्रौर साननी पड़ेगी 
., 'झौर इनसे पौंड के सम्पूर्ण क्षेत्र के भुगतानों की स्थिति सें सुधार हो सकेगा ।: 
' भारत की पंचवर्षीय योजना का पॉंड क्षेत्र के उद्घोषित उद्देश्यों के साथ प्रा 

'प्रा सामंजस्य है । पा 


. बासोदर घाटी कारपोरेशन के उपयोग के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय बेंक से गत 
'चर्ष लिया. गया १ करोड़ ६५. लाख डालर का ऋर घट कर १ करोड़ ५ लाख 
डालर रह गया है। श्रन्य योजनाओं में जिनके लिए बेंक से श्रोर ऋण मिलने 
“ पी श्राज्ञा है, ट्राम्वे में विद्य त-उत्पादन-केन्द्र तथा बम्बई राज्य में कोयना में 

. जल-विद्य त-केद्ध के निर्माण की व्यवस्था है। इन दो योजनाओं के विषय में 
बैंक को श्रावश्यक जानकारी करा दी गई है। ' 


भारत-अमेरिका टेविनकल सहयोग करार १६४२ के श्रन्तगंत अमेरिकन 

: सरकार ने ७ करोड़ ७१ लाख डालर की सहायता श्र देने का निर्णय किया 

'है । इस. में से १०० रेलइंजनों, ५००० मालगाड़ी के डिब्बों, २ लाख ठन 

लोहा और इस्पात तथा सिंचाई तथा विद्युत योजनाझों के लिए उपकरणों के ' 

' आयात के लिए ६ करोड़ ५ लाख रुपये सुरक्षित रखे गये हूँ । ् 
4 ० हर ह 

* क्रोलम्बों योजना में भाग लेने वाली सरकारों ने भारत को इंसके विंकास- 


डा 


०० 30%. 


के 


'झाथिक .. 


कार्यक्रम के लिए श्रौर श्रधिक सहायता देने का निर्शाय किया । श्रास्ट्रेलिया 
सथा .न्‍्यूजीलेंड से. मिलने वाली सहाग्रताओं पर अ्रभी भी विचार-विमर्श चल 
रहा है । कनाडा से मिलो सहायता का उपयोग रेल-इंजिनों, तार-उद्योग के 
लिए कच्चे माल का श्रायात तथा मसयूराक्षी और उस्त्र्‌ योजनाओं के लिए 
उपकरसों आदि के लिए किया जायगा ।॥, 


: फोर्ड-प्रतिष्ठान ने चालू वर्ष सें १० लाख डालर देने का निर्णय किया 
है ।. यह धन- श्रधिकांशतः समाज-शिक्षा, सार्वेजनिक स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई 
के प्रशिक्षण पर व्यय किया जायेगा । 


भारत.ने नेपाल को २ करोड़ रुपये की श्राथिक सहायता देने, का निर्णय 
किया है। इसका .उपयोग सड़क सुधारने तथा छोटे सिचाई कार्यों श्रादि के 
“लिए किया जाएगा। 

न 

टेक्निकल सहायता की योजनाएं धीरे-धीरे महृत्वपुर्णा हो गई हें। अब 
सक भारत को विदेशी सरकारों अ्रथवा संस्थाओं से २७७ विशेषज्ञों की सेवाएं 
मिल चुकी हैं । इसी के साथ साथ ७२० भारतीय विश्येष प्रशिक्षण के लिए 
विदेश भेजे गये हैं । ह 


कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने बदले में, दक्षिण श्र दक्षिण- 
श्रूर्वो' एशिया के देशों को टेक्निकल सहायता दी है। इन देशों को ६ भारतीय “ 
विशेषज्ञ भेजे गये और इन देशों के २०७ व्यक्ति भारत में प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके हैं । 


इस वर्ष भारत सरकार ने पद्चिमी जमेंनी को सरकार का टक्निकल 
गसहायता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । 


राष्ट्रीय बचत संगठन 
इस संगठन के श्रन्तर्गत ससुर को छोड़ कर समस्त भारत श्रा जाता है। 
नैसुर राज्य की. श्रपनी श्रलग बचत योजना है । छोटी बचत योजना के श्रन्तर्गत 
2६५२-५३ में ४० करोड़ १० लाख रुपये का छुद्ध संग्रह हुआ जबकि गत वर्ष 


पे 
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साढ़े अठंत्तीस करोड़रुपये का ही संग्रह हुआ था । संग्रह करने में कुल व्यय ०. 
प्रतिशत हुआ । इससें कर्मचारियों का वेतन, प्रचार-व्यय तथा अ्रधिक्ृत एजेन्टों 

का कमीशन सम्मिलित है । ह । ह 
योजना कसीशेन की शिफारिश पर महिला समाज कार्यकर्न्री तथा महिलाः 
संगठनों की सेवाओं से व्यापक विस्तार का संग्रह-आरंदोलन, झ्ारम्भ किया गया 
इस आन्दोलन का परिणास उत्साहवर्धक रहा । १०० भहिला तथा अ्रन्य समाजः 
सेवा संगठनों को एक वर्ष के लिएं श्रधिक्रृतं श्रभिकन्नियों के रूप में नियक्त कियाः 


जायगा । ४ 


: भध्य प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के द्वारा देहाती क्षेत्रों में छोटी-बचंत श्रान्दो- 
लन को लोकप्रिय बनाने की एक योजना चालू की जा रही है । श्रन्ततः यह: 


,  धोजना भारत के सभी राज्यों में चाल की जायगी। 


विभिन्‍न राष्ट्रीय पर्यवेक्षण 
: इस योजना के श्रन्तर्गत देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के श्राँकड़ों 


का संग्रह किया जा रहा है। निम्न पर्यवेक्षरं। किये जा रहे हैं.ः (१) दिल्‍ली 


ओर श्रन्य स्थानों में प्रारम्भिक रोजगार सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (२) वस्बई में 
 विस्थापित व्यक्तियों सम्बन्धी पर्यवेक्षण, (३) फरीदाबाद का सामाजिक और 
: झ्राथिक पर्यवेक्षण, (४) चालुवर्ष, १६५२ और वित्तीय वर्ष १६५२-४३ केः 
लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों का पर्यवेक्षए तथा (५) कर-जाँच कमोशनत . 
और, प्रेस कमीशन की ओर से जांच पड़ताल का कार्य । ' 


: आर्थिक, 


ह हु पा 

सिंचाई प्रोर | 

सिंचाई ओर विद्युत 

१६५२ में स्थापित इस मन्‍्त्रालय का काम तेजी से आगे बढ़ा। हीराकुड 

चाँध योजना सीधे इसके नियन्त्रण सें कर दी गई है । भाग 'ख' झौर “गा के 
राज्यों की सिंचाई और विद्यु त योजनाएं, जो पहले राज्य-सन्त्रालय के श्रधीन थीं, 
' अब इस मन्‍्त्रालय के अच्तर्गत श्रा गई हैं । यह मन्त्रालय नदी घाटी योजनाओं 
के बहुद्देशीय विकास, पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं, राज्य सर- 
कारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जांच पड़ताल, राज्य सरकारों 
'को वित्तीय-सहायता देने तथा सिंचाई झौर विद्युत सम्बन्धी अ्रन्तर्राज्यीय भगड़ों 
के निपठारे के लिए उत्तरदायी है। विद्युत सम्बन्धी कानून बनाने तथा श्रन्तर्रा- 
ज्यीय नदियों तथा नदी घादियों के लिये भी यही मसन्‍्त्रालय उत्तरदायी है। 
इस सन्त्रालय का कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने की दृष्टि से, इसे एक उच्च 
'प्रश्ासन अ्रधिकारी के नियन्त्रण में रखा गया है जो सचिव कहलाता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनादि. ., 

भू-यान्त्रिकी तथा नींव सम्बन्धी इंजीनिर्यारेग का तीसरा श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन अ्रगस्त १६४५३ में स्विट्ज्रलेंड में हुआ था। इस सम्मेलन सें भारत 
का प्रतिनिधित्व हीराकुड अनुसन्धान केन्द्र के डिप्टी डायरेक्टर ने किया। 
उन्होंने बड़े-बाँध सम्बन्धी श्रन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्यकारिणी समिति और 
उपसमिति की बेठकों में भी भाग लिया जो सितम्बर १६५३ में पेरिस में हुई । 
मंत्रालय से सम्बद्ध सुख्य यान्त्रिक ने श्रमस्त १६५३ में सिनियापोलिस में हुईं 
अन्तर्राष्ट्रीय जल-दक्ति श्रनुसन्धान संस्थान बैठकों में भाग लिया । 


केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग 


जल-विभाग 

इस विभाग के सभी कार्यालयों का पुन्तस्संगठन किया गया हे । प्रौद्योगिक 
मानव-शक्ति तथा विभिन्‍न नदी घाड़ी योजनाओं को अगले १०-१५ वर्ष की 
अआवद्यकताओं के समन्वय की स्थिति का उचित रूप से अनुमान लगाने के लिए 
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सभी राज्य सरकारों से ठोक-ठीक आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है । मम 


नदी घाटी योजनाञ्रों के नमूनों तथा इन योजनाओं के कार्यों के विवरर 
वाले पोस्टरों को देश की विभिन्‍न प्रदंशनियों में प्रदर्शित किया गया। 
पूना-स्थित केन्रीय जल एवं विद्युत अनुसन्धान केच्ध ने विभिन्‍न योजनाओओं' 
. के सम्बन्ध में कई उपयोगी प्रयोग किये हैं । 


विद्युत विभाग 
«»» ... यह विभाग चतुर्मुखी समन्वंय स्थापित .करने की दृष्टि से विकास योज- 
. नाओं की जांच करता है । यह विभाग कोयना योजना, बम्बई के विद्य तीकरण; 
द्राम्बे के विद्य तीकरण की योजना, दामोदर घाटी कारपोरेशन की विद्युत* 
व्यवस्था का कलकत्ता तथा पटना तक विस्तार करने जैसी बड़ी-बड़ी योजनाश्रों 
के सम्बन्ध सें केन्द्रीय सरकार और योजना कमीशन को परामर्श भी देता है । 
कमीशन विस्तृत जांच कर चुका है, डिजाइनें तैयार कर चुका है, कच्छ, विन्ध्य 
, प्रदेश, सौराष्ट्र आदि की विद्युत योजनाओं का कार्यक्रम तैयार कर चुका है 
तथा दामोदर घाटी कारपोरेशन, भाखरा-मांगल और हीराकुड योजनाओं के 
' . सम्बन्ध में परामर्श दे चुका है। पेप्सु, राजस्थान, हैदराबाद तथा अन्य क्षेत्रों में 
बिजली का भार सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया गया जिससे इसके विकास-कार्य 
का श्रनुमान लगाया जा सके । कमीशन के विद्यू त-उत्पादन-केन्दर-निर्माण विभाग 
ने इंदौर, नांगल, पोर्ट ब्लेयर, भावनगर, गोरखपुर, मुरादनंगर, राजगंगपुर शरौर 
दिल्‍ली में विद्य त-उत्पादक यन्त्र लगाने तथा उनकी सफाई - श्रादि का 
कार्य किया । 


हर 


ह दामोदर घाटी कारपोरेशन हैँ 
दामोदर घाटी कारपोरेशन ने विभिन्‍न योजनाओं के सम्बन्ध में अच्छी 
प्रगति की है । तिलेया.योजना का कार्य, जिसके श्रन्तर्गंत पक्का बांध ओर जल 
विद्य त केन्र का निर्माण होना था, पुरा हो चुका है। 


कोनार बाँध में पानी इकट्ठा करना श्रारम्भ हो चुका है जिसका उपयोग 
बोकारो थर्मल केद्ध में ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए: किया जायेगा। सिंचाई , 


कल. 


झार्थिक 


के लिए पानी के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। झाद्य है कि बाँध- 
* निर्माण सम्बन्धी कंकरीद का काम १६५४ के मानसून के पूर्व ही पुरा हो 
जायगा । केवल कुछ छुटपुट काम को छोड़ कर बोकारो थर्मल केन्द्र का काम 
करीब-करीब पूरा ही हो चुका है। ५०,००० किलोदाट के प्रत्येक एकंक के 
हिसाब से तीव एककों का काम चालू हो चुका है । 


बिजली के प्रसार और वितररा के कार्य प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं । 
२६८ मोल की लम्बाई में बिजली के तांरोें के बिछाये जाने का कार्य तथा 
१३ ग्रिड सब-स्ठेशनों तथा रिसीविंग केन्द्रों का निर्मार/ भी हो चुका है। सेथन' 
योजना 'सें पानी का बहाव बदलने वाली सुरंग और गलियों का निर्माण हो 
चुका है ओर बांध का काम १६४५४ के सध्य तक पुरा हो जाने की आशा है । 
श्रात्रा है बांध १९५४-५५ तक और जल विद्युत केन्द्र १६५५-५६ तक बन कर 
तेयार हो जायेंगे। 


पांचेत पहाड़ी योजना के कार्य के सम्बन्ध में बहाव का रास्ता बदलने वाली 
नालियों की खुदाई झ्ौर बांध का काम तेजी से चलः रहा है। सिंचाई के बांध 
: तथा नहर योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य पुरा हो चुका है । बाँध-निर्मारण 
के सम्बन्ध में कंकरीट का काम और रेत भरने का काम तेजी से चल रहा है । 
आशा है योजना सम्बन्धी कार्य १६४५७ तक पूरा हो जायगा। 


. विस्थापित व्यक्षितयों को फिर से बसाने की दृष्टि से कारपोरेशन ने 
१६५३ से १०,७८७ एकड़ भूमि खरीदी । भूमि अधिकार कानून के श्रन्तर्गत 
७,६२३ एकड़ भूमि के लिए नोटिस जारी कर दी गयी है और हशोष कार्रवाई 
आगामी वर्ष में प्री हो जायगी। दामोदर घाटी कारपोरेशन के विभिन्‍न कार्यो 
द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को कुल मिलाकर २२,६१,८०० रुपये का नकद 
मुझआविजा दिया गया है। ४,३१४ एकड़ भूमि मुआवचिज़े के रूप में विस्थापित 
व्यक्तियों को दी गयी | अ्रव त्तकं विभिन्‍तर योजनाओं द्वारा ३,६६५ परिवारों को 
फिर से बसाया जा चुका है । 


।  हीराकुड बाँध योजना 
हीराकुड बाँध योजना के कार्य का पहला भाग पुरा होने वाला है। इसमें 
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: » मुख्य बॉध का निर्मारण;-छोटे ब्रांध,' चार एककों का एक विद्य त उत्पादक केद्ध, 
* 06 मील की लम्बाई में बिजली के तार. -बिछाना तथा सिंचाई के लिए नहरों 
का निर्माण आदि श्राते- हैं। बाढ़ को रोकने के श्रलावा इस योजना की सहायता 


से सम्बलपुर, बोलनगरिर तथा पटना डिवीज़नों की कुल मिलाकर ४,४८,६०० 


एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और २,०८;५०० किलोवाट बिजली पैदा की 
जा सकेगी । जुलाई १६५६ तक बिजली और सिंचाई के लिए पानी की 
सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी। 


है | भाखड़ा-नंगल योजना 
. भाखड़ा-नंगल योजना भारत की सबसे बड़ी बहु-उद्देशीय योजना है। 
इस योजना के श्रन्तर्गत बनने वाला ६८० फुट ऊँचा बाँध संसार का सबसे ऊँचा 
' बाँध है। इंसके श्रतिरिक्त इस योजना के श्रन्तर्गत ६५० भील लम्बी नहरें तथा 
2२,००० मील से अधिक लम्बी सहायक नहरें श्रा जाती हैं । नंगंल हाइडल नहर 
से सिंचाई और बिजली: का निर्माण ये दोनों काम होंगे। इस नहंर द्वारा भाखड़ा ._ 
“सिंचाई प्रणालों में पाती पहुँचाया जायगा तथा जल-विद्यू त पंदा की जायेगी । 
-....भाखड़ा नहर श्रौर उसकी छोटी-बड़ी भालियाँ कुल मिलाकर २,८९० मील 
. की लम्बाई में फैली होंगी और साथ ही दो विद्य्‌ त-उत्पादक केद्ध भी होंगे । 


। तृंगभद्ठा योजना ..... 

ग्रांध्र राज्य की स्थापना के साथ-साथ श्रांध्र और मेसुर राज्यों के एक समान 
: हितों की दृष्टि से तुंग्रेभद्रा बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड की स्थापना किसी भी 
' एक राज्य से सस्बन्धित मासलों की देखभाल के लिए. हुई थी; किन्तु बाद को 
.एक' ओर श्रांत्र और मंसूर सरकारों श्रौर हुंसरी श्रोर हैदराबाद की सरकार 
के बीच हुए समभोते के फलस्वरूप: बोर्ड: को श्रांश्र, ससुर शौर हैदराबाद-तोनों 
राज्यों के लिये एक से कार्यों या एक सी योजनाश्रों सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध 
हें सभी मामलों पर नियन्त्रण का श्रधिकार मिला। किन्तु हैदराबाद सरकार 
. हैदराबाद राज्य में पड़ने या आने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में : निर्मारण तथा 
. संचालन कार्य, बोर्ड के नियंत्रर में स्वयं... करती . रहेगी । बोर्ड ने नित्य प्रति के 
कामकाज की देखभाल के लिए दो उपसमितियाँ बनाई गई हैं। 


आर्थिक: 


कोकरापार बाँध-वहर योजना 
इस योजना के कांर्य में सन्‍्तोषजनक प्रगति हो रही हैँ । ४०,००० एकंड़ 
“आंमि की सिचाई की सुविधाएँ दी गई हैं । दिसम्बर १६५३ के अन्त तक इस 
ययोजना पर कुल ३ करोड़ ३४ लाख रुपये व्यय हुए । 


“कोसी योजना ! 
जल-पश्रन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन के लिये किए जाने 
'वाले निरीक्षण के श्रलावा बेल्का बाँध सम्बन्धी जांच-पड़ताल का कार्य जून 
१६४५३ में पुरा हुआ | जाँच-पड़ताल के आधार पर तेयार किये गये नक्शों और 
'प्रावकलनों पर सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श हुआ और बाद को 
उनके सुझावों की केन्द्रीय जल एवं विद्युत श्रायोग द्वारा जाँच भी हुई । नवस्वर 
१६४५३ में आ्रायोग ने एक योजना-कार्यक्रम तेयार किया जिससे तीन एकक 
सम्मिलित थे ।.. 
नि * ६ ॥ 
इस योजना पर एतदर्थ, टेक्निकल सलाहकार समिति ने विचार किया ॥ 
समिति ने इस योजना के कार्यान्वित किये जाने को सिफारिश की । यह कार्य 
बिहार सरकार के नियंत्रण में होगा. और झ्ावश्यक टेक्निकल सहायता केद्धीय 
सरकार देयी । - 


'उकाई बाँध योजना ४ 
विस्तृत जाँच पड़ताल के लिये एक विभाग खोला गया है जिसका प्रधान 
कार्यालय सुरत में है । ! 


'उड़ीसा राज्य योजनाएँ 
टिकारपारा और नरज बाँधों के लिये जो महानदी पर बनाये जायेंगे, 
जल विज्ञान तथा अ्रन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी निरीक्षरा किये जा रहे हैं। 


_ नमेदा घाटी योजना / 
बर्गी, तवा, पुनांसा तथा भड़ौच योजनाओं के लिए जल-सप्रन्तरिक्ष विज्ञान 
सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया जा चुका हैँ। तवा तथा पुनोसा योजनाञ्रों से 
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. - 'साबरमंती योजना 


7 ,........सातवाँ वर्ष 
सम्बन्धित रिपोर्टों तथा प्राककलनों का परीक्षण किया जा रहा है । 


जांच-कार्य पुरा हो चुका।है श्रौर योजना सम्बन्धी रिपोर्ट विचाराधीन है ४ 


आसाम की योजनाएँ 
ह कुछ महत्वपुर्ण नदियों के सम्बन्ध सें जल विज्ञान और श्रान्तरिक विज्ञान 
. “सम्बन्धी श्रांकड़ों का संकलन किया जे! रहा है । 


'भध्यप्रदेश की योजनाएँ, 
.... महानदी (सठियारा) यांजना सम्बन्धी रिपोर्ट का परीक्षण किया 
जा रहा है। 
दिल्‍ली-राज्य बिजली बोड 
बोर्ड के बिजली उत्पादन यंत्र की स्थापित क्षमता ५४,००० किलोवाट 
है । इस यंत्र से ३८,००० किलोवाट बिजली तो आसानी से पेदा की जा सकती 
“है। श्रभी तक श्रधिकतस ३६,३५० किलोवाट बिजली पेदा की जा सकी है । 


इस प्रकार १,६५० किलोबाट बिजली कम पेदा हुई । श्राश्ा है कि १६५४ के 
: झ्न्ते तक नंगल से १०,००० किलोवाट बिजली मिलने से दिल्‍ली में बिजली की 


पूतति को स्थिति काफो सुधर जायेगी । 


काल्काजी, सालवीय नगर, किलोक्री और ओखला में बिजली लगाई जा 
: रही है। ह 


कृष्णनगर, गाँधी नगर, आज़ाद नगर, मोती नगर, तिलक नगर, रसेंक् 
नगर, राजौरी गाड्डन्स सें बिजली लगाने का प्रइन विचाराधीन है । 


१६५३ सें ६,३४८ नये स्थानों को बिजली. पहुँचाई गयी । 


शआ्राथिक 


हर योजना है 
सामूहिक योजना प्रशासन 
सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्द ध्य लोगों 
€को अपना रहन-सहन उन्नत करने की प्रेरणा देता है। उन्हें योजना-कार्यों में 
भाग लेने तथा अ्रपने-अ्रपने क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रम कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। इस उद्देइ्य से -योजना सलाहकार समितियां नियुक्त की 
गई हैँं। इन समितियों के सदस्यों में राज्य विधाव तथा ज़िला बोर्डों के 
सरकारी सदस्यों के भ्रतिरिक्त पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि 
भी हूं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों में भी ऐसी ही सलाहकार समितियां बनाई 
गई हैं । सामूहिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा- को सहायता प्राप्त 
स्वयं-सहायता कार्यक्रम' कहा जाता है। सामूहिक योजना के क्षेत्रों में विकास 
सम्बन्धी कार्यों में जनता का सहयोग एक श्रत्यन्त महत्वपुर्णा विषय है। ग्रामीरों: 
हारा सहयोग स्वयं श्रपतती इच्छा से श्रम के रूप में दिया गया जब कि उन्होंने 
धन, सामान तथा भमि के रूप सें सहयोग दिया ही था । सितम्बर १६५३ को 
समाप्त होने वाले वर्ष में १६५२-५३ में आरम्भ की गयी सभी सामूहिक 
विकास योजनाओं में ग्रामीणों ने ७२ लाख ४० हजार रुपये-के मूल्य की” 
श्रम-सेवाएं दीं और ७४ लाख &० हजार रुपये के सूल्य की भूमि,. 
'साम्ान, धन आदि दिया । इस प्रकार ग्रामीरों ने स्थयं श्रपनी इच्छा से १ 
- करोड़ ४७ लाख रुपये के मूल्य की सहायता दी जब कि सरकार ने २ करोड़ 
४५ लाख रुपये व्यय किए । - 


गत वर्ष प्रधान मंन्‍्त्री के जन्म दिन पर ग्रामीरों ने कुल सिला कर ४५. 
लाख रुपये के मूल्य की स्कूलों के लिए भूमि देने, पुस्तकालयों के लिए धन 
देने, खेल-कद का सामान आदि देने के वचन दिए थे ।* “उन्होंने ८5३० स्कूल 
खोलने का वचन दिया | इसके लिए उन्होंने २,४६० एकड़ भूमि दी और ४ 
लाख रुपये नकद दिए । ः 


गांवों में लोगों को सामूहिक योजना कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए 
पंचायतों, सहकारी संस्थाझ्रों, यूनियन बोर्डो जैसी स्थानीय संस्थाओं * द्वाराए 
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है . :......_ सातवाँ -बर्ष 
*ओत्साहन दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों के सहयोग का संगठन एतदर्थ तथा ' 
0 अननुविहित श्रादि संस्थाओं जैसे मध्यप्रदेश में ग्राम विकास मंडलों, उड़ीसा में 
ग्राम-संगल समितियों, मद्रास में ग्रास सेंवा संघों -तथा पश्चिमी बंगाल में 
,, पल्‍ली-उच्सयन समितियों ने किया। इन कार्यों में छात्रों तथा नेशनल केडेट कोर 
के छात्रों ने भीभाग लिया। .. . ;क्‍ 
खंडों का आबंटन 
१६५२-५३ के. लिए विभिन्‍न राज्यों में कई पूर्ण सामूहिक योजनाएं और 
“व्यक्तिगत विकास खंड श्रबंटित किये गये ज्ञो लगभग ५४५ सामूहिक विकास 
योजनाओं के बराबर थे। ऐसी प्रत्येक पूर्ण सामूहिक. योजना में -तीन विकास 


खंड भ्रात्ते हें जिसके श्रन्तर्गंत ३०० गांव, २ लाख €० हजार >्यक्तियों की जन- 


* संख्या और ४५० से ५०० वर्ममील क्षेत्र आता है। एक विकास खंड में 
६७,००० व्यक्तियों की जनसंख्या के १०० गांव आते .हैं;. और ऐसे तीन 
“विकास खंडों को मिलाकर एक पूर्णःसामूहिक विकास योजना बनती है । | 


४ अक्तूबर १६५३ तक १६७ विकास खंडों में काम श्रारम्भ हो चुका था, 
.. , जिनमें. भारत-अमेरिका- कार्य समझौता के. श्रन्तर्गत १६५२-५३ के -.लिये 
'आवंटित सभी सामूहिक योजनाएं श्रौर विकासखंड, उत्तर पूर्वी सीमान्त, एजेन्सी. 
' - के लिए. एक विकास खंड और समझौते के बाहर श्राबंटित- जम्मू तथा कादमीर 
“के लिए तीन खंड सम्मिलित हैं ।' ! 5 ० 7] ' 


प जनवरी १६४३ में साम॒हिक योजना प्रशासन ने राज्य सरकारों से अनुरोध 
: “किया था कि वे प्राथमिकता की दृष्टि से यहं बतायें कि १६५३-५४ में विकास 
कार्य के लिए कौन-कौन से क्षेत्र लेना चाहेंगे । राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलने 
पर केन्द्रीय समिति द्वारा मैसूर, अजमेर, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ; मरिपुर _ 
' और त्रिपुरा. राज्यों को छोड़ कर श्रन्य सभी राज्यों के लिए १२ अतिरिक्त 
सामूहिक विकास खंड: निर्धारित किये गये थे। कार्य समभझोता के पूरक के 
अलावा टेहरी-गढ़वाल जिले का भिलंगना का एक विशालखंड उत्तर प्रदेश को 
. आबंटित किया गया। इस ससय ५१ खंडों सें कार्य हो रहा है।, राष्ट्रीय 
“विस्तार सेवा का आरम्भ-२ श्रक्तूबर, १६५३ को हुआ और १७२ राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा खंडों में काम' शुरू हुआ । तब से २७ खंडों में कांम ओर शुरू - 


रे 


कर 
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किया जा चुका है। इस प्रकार, इस समय २३१८० सामृहिक योजना खंडों के- 
अ्रतिरिकत कुल मिलांकर १६६ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में काम हो रहा है । 
इनके श्रन्तर्गंत ४३,३५० गांव आंते हैं जिनकी कुंल जनसंख्या ३ करोड़ ४४. 
लाख २० हजार है। दो सामृहिक योजना खंडों और ५३ राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
खडों में श्रभी काम शुरू किया जाना शेष है जो १६५३-५४ के लिए आबंटित: 
किये गये हैं । | 


शआ्राशा की जाती है कि <प्रंथम पंचवर्षीय योजना काल (१६५१-५६) में 
सामूहिक विकास कार्यक्रम भ्ौरं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के श्रन्तर्गत समस्त 
ग्रामीर/ जनसंख्या का चौथा भाग अथवा १,२०,००० गाँव ले आये जायगें। 
जनसंख्या की दृष्टि से इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप २९३ करोड़ की समस्त: 
ग्रामीण जनसंख्या में से लगभग ७ करोड़ ४० लाख लोगों को लाभ पहुँचेगा ॥। 


कार्य की प्रगति 

सामूहिक विकास कोर्यक्रम के अन्तर्गत क्ेषि-विकास को प्राथमिकता दी 
गयी है। बेकांर और ऊंसर पड़ी हुई भूमि को खेती योग्य बनाकर; कुझों की 
खुदाई, नलकूप लगाना, तालाबों का निर्माण श्रादि जैसी छोटी-छोटी योजनाप्रों- 
की व्यवस्था करके; श्रच्छे बीजों की व्यवस्था करके; उर्वरकों की व्यवस्था 
तथा प्राकृतिक और गढ़े की खाद के उपयोग को लोकप्रिय बनाकर तथा ' 
परिष्कृत कृषि-विधियों के प्रचार द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार, 
समस्त देश के; योजना क्षेत्रों में खाद के १,१०,४९४ गड्ढे खोदे गये हैं, 
७,०९६,४७४ मन उर्वरक, २,२१,६६२ मन बीज तथा खेती के १०,००० औजार 
वितरित किये गये हें औरं ५०८ प्रदर्शन-खेत बोये दिए गये हैं। १६,५१० एकड़: 
भूमि सें फलों के वृक्ष लगाये गये हैं और १७,४२३ एकड़ भूमि में सब्जियाँ बोई 
गई हैं। इसके श्रलावा ६१,५४७ एकड़ भूमि को खेती-योग्य बनाया गया । 


कुएँ तथा तालाब भी पर्याप्त संख्या में बनवाएं गये या उनकी मरम्मत: 
कराई गई । सितम्बर १६५३ में समाप्त होने वाले वर्ष में १,३१,३२३ एकड़ 
भूमि की सिचाई के लिए पम्पिग सेट लगवाए गये तथा कई अन्य उपाय भी 
किए गये । 


ड 


सातवा ,चष 


कृषि का पशुपालन तथा मछली उद्योग से निकट ,का सम्बन्ध है। पशश्रों 

की नस्ल श्रच्छी न.होने की दृष्टि से उनको नस्ल सुधारने तथा बीमारियों से 

- रक्षा करने के विभिन्‍त उपाय किए जा रहे हैं। सितम्बर १६५३ को समाप्त 

' होने बाले-वर्ष में २५६ प्रजनन. झौर ऋत्रिम रेतन केद्ध . खोले गये, ६६,८०३ 

बलों को .बधिया किया गया और ४४५ सांड दिये गये। १२,२३,३८७ पदों 

“को ठीके लगाये गये और ३,२४५,७६१ पशुओं की विभिन्‍न रोगों के- लिए 

चिकित्सा की गई। मुगियों की किस्स सुधारने के लिए ७,२०१ श्रच्छी मगियाँ 

दी गईं।. तालाबों सें छोटी मछलियों को छोड़कर, मछली-पालन को. प्रोत्साहन 

“दिया जा रहा है। साल भर में विभिन्‍न सामहिक योज़ना क्षेत्रों में लगभग २२ 
'लाख छोटी- मछलियाँ बांदी गयीं । 


...  » सामूहिक योजना कार्यक्रम में वर्तमान ग्रोम-उद्योगों का विकास तथा नये 
वद्योगों की स्थापना सम्मिलित है,. जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिया 
“जा सके और उन लोगों को पुरा कांम दिया जा सके जिन्हें विभिन्‍न कारणों से 

वर्ष में काफी समय तक बेकार रहना. पड़ता है। ऋणणों तथा सुधरे तरीकों के 
“प्रशिक्षण की सुविधाओं के.हारा वर्तमान कुटीर-उद्योगों की उन्नति की जा रही 

है । कई स्थानों में नये कुटीर-उद्योग स्थापित किये गये । 


सामूहिक विकास कार्यक्रम में यातायात के विकास को महत्वपूर्ण स्थान 
“दिया गया है।. श्रव तक ३,५३३ मोल लम्बी कच्ची सड़कें ओर १५३ मील 


लम्बी पक्‍की सड़कें बनवाई जा चुको. हैं । 


ि 


उद्योगों फो बढ़ावा देकर तथा यातायात के विकास द्वारा ग्रामों में जीवन- 

स्तर फो ऊँचा उठाने का विचार किया जा रहा है। यह स्वीकार किया ज्ञा 
चुका है कि पग्राम-जीवन को बदलने में ठोसे प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब 
_उत्तक ग्रामीस्यों की अन्य श्रावश्यकताओों की व्यवस्था नहीं की जाती ॥ इसलिए 
िकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था, गह॒निर्मासत सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं तथा शिक्षा भ्रीर 
-. समाज-कल्याण को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य श्रौर सफाई 
- के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्णा कार्य किये गये हें ओर१५,१७४ पानी सुखाने के गड्ढे, 
२,१७५ देहाती टद्ट्याँ तया १,४४,७०१ गज नालियाँ बनाई गयीं। १,३४४ . 
+-कुओं का तिर्माण कराया गया और ८,८४३ कुझों का पुनरुद्धार किया गया । 


धद 


झथिक ' 

शिक्षा तथा समाज शिक्षा के क्षेत्र में १,४६४ नये स्कूल खोले गये तथा 
२६१ वर्तेमान स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया. गया, ३,७०७ 
ओऔढ़ शिक्षा केद्र तथा ३,०१९ समाज-मंनोरंजन केन्द्र स्थापित किये गये । 

ग् 

लगभग २,७४६ नये सकान बनवाए गये और १५,१९५ सकातों कीं 
, मरस्सत आदि की गयी। सामूहिक विकास कार्यक्रम के श्रन्तर्गत सहकारी 
संस्थाओ्रों के विकास पर बल दिया गया है और इस ओर १,०१६ सहकारी 
संस्थाओं की स्थापना और ऋण-संस्थाझ्रों को बहुउ॒द्द शोय संस्थाओं में परिवर्तित 
करके कुछ प्रगति को गयी । 
ह प्रशिक्षण 

सामूहिक योजना कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने के लिए श्रधिकाधिक प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों, जैसे प्रशासन 
अधिकारियों, ग्राम सेवकों, कृषि-विस्तार निरीक्षकों, पशुरोगों के चिकित्सकों, 
सहकारी झौर पंचायत अ्रधिकारियों, स्कूल श्रध्यापकों, समाज शिक्षा के 
व्यवस्थापकों, डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, सफाई इन्सपेक्टरों, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा 
इंजीनियरों श्रादि ली आवश्यकता है । इस लिए ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के 
लिए नयी संस्थाओं की स्थापना श्रत्यन्त आवश्यक है और श्राज ३३ विस्तार 
सेवा प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं। जनवरी १६५४ तक ३,१७० ग्राम सेवक तथा 
५५४४ निरीक्षण-कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर उके थे, जब कि १,५८२ ग्रास- 
सेवक और १६४ निरीक्षण कर्मचारी श्रभोी भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ॥ 
१ श्रप्नेल १९५३ को नीलोखेड़ी, हैदराबाद, गाँधीग्राम, श्ांतिनिकेतनं तथा 
इलाहाबाद में समाज शिक्षा तथा मुख्य शिक्षा व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण के 
लिए पाँच केन्द्र स्थापित किये गये । पहले चार केन्द्रों में समाज शिक्षा व्यवस्था- 
'पकों को तथा इलाहाबाद स्थित केन्द्र में सुख्य समाज शिक्षा व्यवस्थापकों को 
प्रशिक्षण दिया जायगा । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने विस्तार सेवा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 


स्वास्थ्य इन्स्ट्रक्टरों तथा सामूहिक योजता क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के 
अशिक्षण के , सम्बन्ध में नये कोर्स की व्यवस्था की । 


४७ 


- आतयका/, | - 


खाद्य शोर ऋषि 


'.... १९५२-४३ में खाद्य स्थिति में सामान्य रूप से प्रभति होती रही। इसी . 

- वर्ष ४. करोड़ ७६ लाख टन अनाज पैदा हुआ | स्वतस्थ॒ता-सिलने के. बाद से. 
'.. यह वार्षिक उपज सबसे अ्रधिक रही । १६५३ में कुछ क्षेत्रों में घात वसूली का 
कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया ओर बुछ क्षेत्रों में सरल बना विया-गया। 
अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य को झाने-जाने पर प्रतिबन्ध श्रभी भी जारी: 
*. है। गेहूं की,बिक्री के सम्बन्ध में मात्रा सम्बन्धी सभी रोक उठा ली गई है। 


१ जंनवरी,'१६४५४ को केवल :सौराष्ट्र, मध्यभारत तथा पूर्वी उत्तर' 

. प्रदेश के ग्यारह जिलों से होने बाले निर्यात को छोड़ कर. -देश “भर में मोटे 

'. शनाज पर से कंट्रोल उठा लिया गया ।, चने पर. से भी कंट्रोल उठा लिया गय्नाः 
है । १६५३ में केवल २०.०३ लाख ' टन खाद्यान्त के श्रायात का . था .। 


१६५४ के भारम्भ से. जब केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास १४४ 


है “ लाख टन खाद्यान्त बच रहा, हम कुछ-छुछ आत्म-निर्भर हो चले हैं श्लौर सरकार 
. ने १६५४ में होने वाले गेहूं के श्रायात की मात्रा में काफी कमी कर “दी «है 


.. देश में उत्पादित चावल देद्ा की सांग के लिए काफी होना चाहिये ।. आयातों: 
' 'की सहायता से खाद्यान्त सुरक्षित रखा जा सकेगा। पं 


हे सम्मिलित फसल-उत्पादन कार्यक्रम के श्रन्तर्गत; जिसमें खाद्यान्न, कपास; 

पटसन और . चीनी आती है, १६५३-४४ में प्रगति. सन्‍्तोषजनक रूप से होती: . 

. - रहीं। १६५२-१६५३ के प्रावकलनों से प्रकट होता है कि २० करोड़ एंकड़: 
. भ्रम में अनाज बोया गया है । उत्पादन ४ करोड़ ७६ लाख ठन हुआ्ना-। 


१६४२-५३ में उत्पादन मे वद्धि 


? ४... अआाबल, | - २७ लाख टन 
ह गेहूँ है आओ रे 
चना... ४ » 


झाथिक 


अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन 

छोटी सिंचाई योजनाओं के कार्यक्रम को श्रधिक शीकघ्रता से कार्यान्वित 
करने की दृष्टि से १९५५-४६ को समाप्त होने वाले तीन वर्षो के लिए १० 
क्रोड़ २० प्रतिवर्ष की श्रतिरिवत व्यवस्था की गयी है। सिन्द्री के रासायनिक 
खाद के कारखाने तथा अन्य कारखानों से श्रब श्रमोनियम सल्फेद श्रपेक्षित मात्रा 
में मिल सकेगा । गत छः वर्षो में केन्द्रीय टरंक्टर संगठन करीब १० लाख एकड़ 
भूमि को खेती के योग्य बना चुका है । १९५३ में २,६०,००० एकड़ भूमि से 
श्रधिक खेती के योग्य बनाई गई । इस वर्ष आरम्भ. की गयी धान की खेती की - 
जापानी पद्धति के फलस्वरूप उत्साहवर्धक परिणाम हुआ है । गत वर्ष 
चालू किये गये जम्मू फार्म के श्रतिरिक्त १०,००० एकड़ भूमि के एक दूसरे 
क्षेत्र में (भोपाल में) मशीनों की सहायता से खेती की जाने लगी है। 
१६५३-५४ के 'अ्रधिक भ्रन्त उपजाओं” कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में 
१३,५५,००० दने की बुद्धि हो जानी चाहिए थी। 


कपास 

अधिक कपास उपजाओो' श्रान्दोलन के सम्बन्ध में ऋर के रूप में १६५३ 
में राज्य सरकारों को लगभग ५६,४८,००० रुपये दिये गये जबकि ११,५०,०००- 
रुपये सहायता के रूप' में भी दिये गये । 


पटसन 

पटसन को खेंती को प्रोत्साहन देने की योजनाश्रों के सम्बन्ध में राज्यों 
को ८,६४५,००० रुपये सहायता के रूप में दिये गये। १६५२-५३ में ४६ लाख 
गांठ से श्रधिक पटसन पैदा हुआ । १६५३-५४ में प्रतिकूल मौसम के कारण 
उत्पादन ३१,३०,००० गाँठ ही हुआ । इस कसी का दूसरा कारण बोने की ऋतु 
. में पटसन के मूल्य सें भारी गिरावट का श्राता भी था। श्रव श्रच्छी किस्म के 
पटसन के उत्पादन पर श्रधिक जोर दिया जा रहा है। हे 
चीनी - ' 
चीनी का सबसे श्रधिक उत्पादन १६५१-५२ में १४,६७,००० ढन रहा। 
१६५२-५३ में यह उत्पादन १३ लाख टन ही रहा.। इसका मुख्य कारण था, 


४६ 


सातवाँ वर्ष : 


गन्ने के उत्पादन में कमी । १९५२-५३. में १६,५६,००० टन चीनी की खपत - 

ई जबकि १६४१-५२ में ११,६३,००० टन चीनी को ही खपत हुईं थी । घाटे 
की पूर्ति बची हुई चीनी और आ्रायात से की गयी । 
प्रशपालन 

रिन्‍्डरपेस्ट 'रोग की रोकथाम के कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत लगभग १४,००० 

पशुओ्रों के. टीके लगाये गये । पशुओं के कृत्रिम रेतन के सस्बन्ध सें अ्रनसन्धान 
कार्य को बढ़ाया गया । 'वाइरस वेक्सीनं' के निर्माण के लिये १९५३ में भार- 
तीय, पंशु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र 
खोला गया । ५ कल 


मछली पालन. :. ३ 9 मं आम, 

देसी और समुद्री मछलियों .के सम्बन्ध में विकास और श्रनसन्धान के 
कार्यक्रम में १६५३ में भ्रच्छी प्रगति हुई । नावें से प्राप्त होने - वाले सहायता 
कार्यक्रम के. श्रन्तर्गत तिरुवांकुर कोचीन में मछली-उद्योग के विकास के लिए 
एक सामूहिक योजना का कार्य आरम्भ किया गया है । ' 


कै ५ 26 6३६ 
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' 


वन उद्योग ह | ह 
वर्ष में वन उद्योग तथा वनजन्य वस्तुओं' सम्बन्धी ' अ्रनुसन्धान कार्य 
जारी रखा गया। उत्तरी अंडमान के जंगलों के सम्बन्ध में खोज एवं शोध कार्य 
में संतोषजनक रूप से प्रगति हो रही है । इन जंगलों से १४,००० टन इसारती 
लकड़ी भारंत ले श्रायी गई है ।.१६५३ के अन्त तक अंड्सान में ५०० विस्था- 
पित परिवार बसाये जा चुके थे । ह $& 3 


कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था 
.. आथिक तथा श्रांकड़ा-संकलन डायरेक्टरेट ने कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के 
संकलन के लिए अपने क्षेत्र में काफी वद्धि कर ली. है ।$जम्मू और काइमीर को 
छोड़कर भारत में आज आंकड़ा-संकलन कार्य ७० करोड़ एकड़ भूमि में हो रहा 
है जबकि १९४६-४७ में यह कार्य ५५ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि सें हो रहा 
था 4 इस डायरेक्टरेट की शोरं से १६९५३: में कई प्रकाशन हुए.। विश्वविद्यालयों 
सथा श्रन्य अनसन्धान संस्थाओं के सहयोग में क्षषि-व्यवस्था सम्बन्धी अनुसन्धान 


भ्रूण 


आाथिक - “ 


कार्य के लिए चार प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। 
“इसके अलावा अनुसन्धान कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से भारतोय कृषि श्रनुसन्धान 
परिषद्‌ ने कृषि प्रर्थ व्यवस्था सम्बन्धी एक समिति की रचना की है। 


प्रशिक्षण 
सहकारी विभागों तथा श्रन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की 
सुदिधाएं देने के लिए श्री. वी. एल. मेहता की श्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति 
की गयी है | सहकारी कृषि के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने के लिए राज्यों 
/ को वित्तीय सहायता दिए जाने के प्रइन पर भी विचार किया जा रहा है। 


' सठिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों के लिए भारतीय क्ृषि-भ्रनुसन्‍्धान ह 
परिषद्‌ द्वारा कुंषि सम्बन्धी आंकड़ों के विषय का प्रशिक्षय भी दिया गया था । 
भारतीय क्रषि श्रनुसंन्‍्धान परिषद्‌ ने कृषि तथा तत्सम्बन्धी प्रेन्य[विषयों के लिए 
१९५३-५४ में १२८ श्रनुसन्धानन्योजनाओं का कार्य सी झ्ारस्भ किया । एन० पी० 
०६ नासक एक नये प्रकार के गेहूँ का पता लगाया गया है जिसमें तीनों 
अकार के गेहूं को लगने वाले घुन के प्रतिरोध की क्षमता है । 

इस वर्ष विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या ३४ तक पहुँच गई और 
५४६ निरीक्षण कर्मचारियों तथा २,६४३ बहुद्दे शीय ग्राम कार्यकर्ताओं ने इन 
केन्द्रों में सामूहिक विकास कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १५ आादझों 
विकास योजनाञ्रों का काम भी शुरू फर दिया गया है। पूर्वस्नातकों और 
उत्तर-स्नातकों को कृषि झ्रौर विस्तार कार्ये का प्रशिक्षण देने के लिए तीन 
कषि-कालजों में विस्तार विभाग खोले गये हें ॥ २१ विस्तार श्रधिकारियों की 
आक संडलो अ्रमरीकी श्रौर जापानी विस्तार कार्ये-प्रशालियों के श्रध्ययन के 
लिये अ्रमेरिका और जापान गई । 


खाद्य एवं कृषि संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने १६४३ में हुए 
सभी महत्वपुर्ण सम्मेलनों में भाग लिया । भारत-अमेरिका ठदेक्निकल सहयोग 
' नरार के अन्तगेंत कई कृषि-विकास योजनाओं को सहायता प्राप्त हुई। फोर्ड 
प्रतिष्ठान की सहायता से ग्राम-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षय के एक कार्यक्रम को | 
व्यवस्था की गयी। है 


श्र 


”- सातवाँ वर्ष 


विनर, 8 [| 

वाणिज्य एवं उद्योग 
: सबसे श्रधिक श्रौद्योगिक उत्पादन १६५३ में हुआ । इसी के परिणाम- 
: स्वरूप सरकार के लिए कई कंद्रोल- उठा लेना तथा इसके स्थान पर दीघंकालीन 
विकास के कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करना संभव हो सका । है 

| ओद्योगिक उत्पादन का सामान्य सुचनांक जो १६९४२ सें १५८-७ था, . 

१३४ तक चढ़ गया और देश में कपड़े तथा सीमेन्ट का महत्वपूर्ण उत्पादन 
हुआ । अल्युमिनियस कन्डक्टरों, - ट्रांसफार्मरों, बाल-बेयरिंगों, पिस्टनों, .लोको 
सोटिय बायलरों, बाइसिकिल, सीने की सशीनों,. लालटेनों,. गंधक के . तेजाब,. 
बाइकोमेट्स, एमोनियस सल्फेट, सोडा ऐश, क्लोराइन, तथा - कास्टिक सोडाः. 
. जैसी वस्तुओं के. उत्पादन. में भी वृद्धि हुई । भ्ौषधियों, साइकिल के फ्रोद्दीलों' 
आर चेन तथा बैठरियों श्रादि नई वस्तुझों का निर्माण हुआ । 


ह यद्यपि कोरिया में युद्ध छिड़ने के तुरत बाद की स्थिति के मुकाबले में 

श्रापात और निर्यात में कमी आई, पर व्यापार-सन्तुलन की . स्थिति. दृढ़ और 
सनन्‍्तोषजनक रही । अ्नकूल, व्यापार-सन्तुलन की सहायता से १६५३ के व्यापार 
में हुए घाटे की पूर्ति हो गई और पौंड पावने की सुरक्षित राशि में से कुछ भी" 
मिकाले बिना वर्ततान आमदनी में से विदेशी विनिमय. की आवद्यकताओं को 


पुरा करना संभव हो सका । 


इसके अलावा साल में कई नये व्यापार समभौते हुए या उनका नवकरण 

हुआ । इनमें जाफना तम्बाकू सम्बन्धी भारत-लंका समझौते, पटसन श्रौर 
कोयला सम्बन्धी भारत पाकिस्तान समभझोते तथा रूस - के साथ हुए व्यापार * 
सम्बन्धी समझौते का विशेष रूप. से उल्लेख किया.जा सकता है । 


,.... निर्यात व्यापार जमाने के लिए.विभिन्‍न. उपायों पर तथा जहाँ श्रावेइयकः 
हो. वहां निर्यात-कर के.प्रुतन्िघिरिण पर काफी जोर दिया गया है। 


आश्िक 


है 


- पटसन, चाय तथा सूती वस्त्र उद्योगों के सामने विदेशों में अपना 'माल 
खेचूने के सम्बन्ध सें जो कठिनाइयाँ थीं, उन्हें दूर किया गया। निर्यात फो 
“पोत्साहन देने के लिए सामुद्रिक शुल्क कानून में संशोधन किया गया। निर्यात- 
व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मन्‍्त्रालय में एक विशेष संगठन 
स्थापित किया गया है । 


क्योंकि ये सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वासित्व के श्राधार पर चलते हैं, 
उनके विकास के सम्बन्ध में सन्‍्त्रालय सीधे कुछ नहीं कर सकता। तो भी, 
उनके विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से मन्‍्त्रालय को उन नीतियों 
के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके लिए वह उत्तरदायी है। नये 
उद्योगों की स्थापना के लिए.मन्त्रालय ने कई बड़े निर्णय किये हें । 


प्रशुल्क कमीशन की रिपोर्ट के श्राधार पर श्राटोमोबाइल उद्योग के 
“विकास के लिए एक दीर्घ कालीन नीति की रचना की गयी है। साथ ही 
.इंजीनिर्यारिेग उद्योगों की क्षमता के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिए 
एक विशेषज्ञ समिति की भी स्थापना हुई हैं जिससे इन उद्योगों से पूरा-पुरा 
लाभ उठाया जा सके । . 


इसी प्रकार एक समिति ने, जिसके सदस्यों में प्रसिद्ध चिकित्सक भी हें, 
'फार्मेसी उद्योग का अ्रध्ययन कार्य अपने हाथ में लिया है। 


उक्त कमीशन को सिफारिश पर प्रशुल्क लगाया जाकर उद्योगों को रक्षा 
वी व्यवस्था की जा रही है। १६५३ में आयोग ने ११ उद्योगों के मामलों 
पर, जिन्हें संरक्षा प्रहले से ही प्राप्त होती श्रा रही है, विचार किया और 
संरक्षा के लिए दो नये प्रोर्थनापत्नों के संम्बन्ध सें जांच पड़ताल की। इसके 
अलावा कमीशन ने इस्पात, सीमेंट तथा टीन की चादरों के उचित सुल्यों 
के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी। | * 


आऔद्योगिक विकास की एंक सुख्य कठिनाई कोयले की कमी हैँ ॥ इसलिए 
. अन्नचालय ने एक झ्ौद्योगिक विकांस - कारपोरेशन स्थापित करंने का विचार 


ईकिया है जो देश में नये उद्योगों को स्थापना के सम्बन्ध में उत्साह से काम 


भरे 


सातवाँ वर्ष 


'लेगा। मन्त्रालय ने ऋणों के रूप सें सरकार द्वारा सीधी वित्तीय सहायता दिये 
जाने के प्रश्त की भी जांच पड़ताल की है। बहुत से मामलों में ये ऋषण 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुएं हैं। उदाहरण के लिए ध॒नाई के यंत्र -बनाने वाले 
एक उद्योग को बंद होने से बचा लिया गया और श्राज वह उद्योग के लिए 
एक महत्वपुर्ण यंत्र तेयार करके दे रहा है । 


ह १६४३ में संसद ने उद्योग विकास और नियमन कानन को व्यापकः 
बनाया जिससे इसके अन्तर्गत कई नये उद्योग सम्मिलित कर: दिए गये श्रौर 
सरकार के औद्योगिक संस्थाओं के संचालन और नियन्त्रण सम्बन्धी अ्रधिकारों: 
“को श्रघिक व्यापक रूप दिया गया । कानून के अन्तर्गत स्थापित लाइसेंस देते: 
वाली कमेटी ने नये उद्योगों की स्थापना तथा वर्तेमान उद्योगों के विस्तार 
सम्बन्धी २५१ प्रार्थनापन्नों पर विचार किया। १८२ मामलों में आवश्यक 
अनुमति दी गई। एम आय 


' मृती वस्त्र उद्योग का उत्पादन-स्तर श्रच्छा -रहा। देश - और विदेश के 
उपभोक्ताओं को सहायतार्थ, श्रधिक से अधिक कपड़े का -अश्रधिक से- अ्रधिकः 
उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने बढ़िया कपड़े पर उत्पादन कर कम कर 
दिया क्रौर सध्यम प्रकार के कपड़े पर से निर्यात कर हटा लिया है। हाथः 
करघा-उद्योग में श्रव सुत का अभाव नहीं रह गया हैं और इस उद्योग कोः 
और अ्रधिक प्रोत्साहन देने के लिए मिलों द्वारा घोतियों और साड़ियों के 
उत्पादन पर कुछ रोके लगा दी गयीं हूँ । कपड़े पर से सूल्य नियन्त्रण तथाः 
वितरण सम्बन्धी रोक पूरी तरह से हटा ली गयो है। +:.-. «४ 

यद्यपि एक बड़े कारखाने में श्रम सम्बन्धी झगड़े के कारण १६५३ केः 
-पुर्वार्द्ध में इस्पात-उद्योग का उत्पादन कम रहा, पर वर्ष के अंतिम भाग में 
उत्पादन १६५२ के श्रौसत से अधिक रहा । समुद्र पार देशों से. -इस्पात' श्रव 
अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है । लोहे की छड़ों. और छोदे-छोटे' 
सामान के अ्रधिक सात्ना में सुलभ होने के कारणा इन पर वितरण सम्बन्धी 
« रोंक करीब-करीब उठा-सी ली गई है । जवकि इस्पात का सूल्य - तो लगभग" 
..एक सा ही कायम रहा, कुछ विभिन्‍न प्रकार के तारों झौर तारों से बनोः 
चस्तओं के मल्य में कमी अ्रवश्य आई । .ह ा » 


प्र 


आराथिक 


: निर्यात उद्योगों में, पटसन उद्योग पर कर कम कर दिये गये। चाय 
उद्योग ने, जिसमें १९६५२ के श्रंत में काफी गिरावट भ्राई, १६५३ में महत्वपुर्णं 
प्रगति की ओर इस वर्ष इसका निर्यात सबसे भ्रधिक रहा । 


छोठे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिए भी विद्येष प्रयास किये गये । 
इनसें सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण हाथ करघा उद्योग है। सूती वस्त्र की मिलों 
द्वारा उत्पादित कपड़े पर चुंगी लगाकर एक विशेष कोष का निर्माण किया 
गया और इस कोष का महत्वपूर्ण भाग हाथ करघधा उद्योग के विकास में 
लगाया गया। दस्वकारियों तथा श्रन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य 
सरकारों से मिलने वाले ऋणों और श्नुदानों के द्वारा काफी सहायता प्राप्त 
हुई । ग्राम उद्योगों के विकास का कार्यक्रम श्रखिल भारतीय खादी एवं ग्राम 
उद्योग बोर्ड की देखरेख में भी चलाया जा रहा है । श्रखिल भारतीय हस्तकला- 
उद्योग बोर्ड, दस्तकारियों से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध सें डिजाइन तेयार करने 
तथा बिक्री की व्यवस्था करने में लगा हुआ है । कुछ चुने हुए क्षेत्रों में फोर्ड 
प्रतिष्ठान के तत्वाधान में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ-मंडली छोठें पेमाने के उद्योगों 
के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कर रही है जिससे इन उद्योगों को श्राथिक दृष्टि से 
भली-भाँति खड़ा किया जा सके.। 


भारत की फर्मों द्वारा विदेशों की फर्मों को रायल्टियों श्रौर देक्तिकल 
शुल्क के रूप में किए जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध सें श्राँकड़ों का संगठन 
किया जा रहा है। 


चाय, कहवा तथा रबर के जैसे वागान उद्योगों की विशेष समस्याप्रों 
के अध्ययतार्थ एक विश्ेषज्ञ-समिति नियुक्त को जायेगी । 6 


है 


सातवों वष 


घनबाद स्थित खान सम्बन्धी भारतोय संस्था के लिए एक- लाख रुपये” | 

के नये उपकरण और यंत्र खरीदे गये है । १६५३ में ' खान सम्बन्धी इंजीनिय-- 
* “रिंग के ३१ झोर भूगर्भशास्त्र के £ छात्रों को “एसोशिएटेशिप” का डिप्लोमा: 
मिला। | 


तेल सम्बन्धी शोध-कार्य ह 

भारत सरकार ने पश्चिचमस बंगाल के कुछ क्षेत्रों का वायु-चम्बकीय पर्यवेक्षण - 

करने. का. कार्ये “दि स्टेंण्डड बेकुश्रम आयल कम्पनी को सौपा था। इसके परिणाम : 

स्वरूप तेल प्राप्त करने के स्थानों का पता लगा है। भारत. सरकार और 

उपरोक्त कस्पनी के बीच हुए एक समभौते में संयुकत-रूप से तेल निकालने 
तथा पेट्रोल और तत्सम्बन्धी द्वव्यों के निर्मारय की व्यवस्था रखी, गई है । 


आासास आयल कम्पनी लिसिटेड-भी ऊपरी श्रासाम का वायु चुम्बकीय ” 
पर्यवेक्षण कर रही है । 
भारत का भगर्भविज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षणा 
भगर्भविज्ञान सम्बन्धी कारखाने में औजारों तथा अन्य उपकरणों के: 
सम्बन्ध सें उपयोगी कार्य किया गया. है । इस कारखाने में कई ओऔजारों क 
'निर्माण हुआ है । । 
भारत का पर्यवेक्षण 5 
भारत-पर्यवेक्षण विभाग एक विशेष संगठन है जो विभिन्‍न प्रकार केः 
आधनिकतम नकझे तैयार करता है । देहरादून और कलकत्ता में इसका अपना 
प्रेस है जहाँ नागरिक प्रशांसन और प्रतिरक्षा-सेवाओ्रों दोनों के लिए नक्शे तेयार 
किये जाते हैं । इस विभाग के श्रंधिकारियों का देहरादून स्थित पर्यवेक्षण 
प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण दिया . जाता है । 


१६५१ में पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति ने निराय किया कि केवल 
हिमांलय प्रदेश को छोड़कर समस्त भारत का पयवेक्षण एक मील के पैमाने के 
श्रनसार किया जाये | समिति ने यह भी निश्चय किया कि पर्यवेक्षण पर प्रत्येक 

५ वर्षों. सें एक बार पुनविचार किया जाये) । 


आथिक 


योजना कसीशन ने इस विभाग का विस्तार-कार्यक्रम स्वीकार कर लिया 
है जो पर्यवेक्षण प्राथमिकता समिति की सिफारिशों पर आधारित है । इस योजना 
को कार्यान्वित किया जाना श्ञोत्र ही श्रारमभ्भ होगा। इसके श्रन्तर्मत ३२ लाख 
रुपये के व्यय से भारत का पर्येवेक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मिलित है। साजं- 
सामान टेक्निकल सहयोग प्रशासन से प्राप्त किया जायगा। तथ्यों के संकलन" 
तथा नक्शों के तेयार किये जाने और छपाये जाने के उपयोगी कार्य के अलावा 
इस विभाग ने हिन्दी में भारत के चार विभिन्‍न राजनीतिक श्र प्राकृतिक नक्यों: 

छान का निश्चय किया है। हिन्दी का टाइप और अ्रधिक सुलभ होने पर 


अन्य नकशे भी तेयार किये जायेंगे । इन साल इस विभाग ने कुल मिलाकर ३६ 


पर्यक्षवेश कार्य किये । इनमें से कुछ महत्वपुर्ण पर्यवेक्षण निम्नलिखित हें-श्रासाम 
की कोपिली घाटी का पर्यवेक्षण; एवरेस्ट शिखर की ऊँचाई का पुनतिधारण 
तथा कोसी सिचाई योजना, चम्बल जल-विद्य तू. योजना तथा भाखरा नंगल औ्रोरः 
तुंगभद्रा योजनाम्रों सम्बन्धी पर्यवेक्षण । 


भारत का प्राणिविद्या सम्बन्धी पर्यवेक्षण ' 
भारतीय श्रजायबघर के सार्वजनिक कक्षों में प्रदशित वस्तुओं को फिर 
से सजाया गया तथा उन्हें साफ किया गया और उनकी मरस्मत की गयी है॥। 
इन की एक सूची भी तेयार की गयी है।  - 3 


१६४५३ में पर्यवेक्षण के लिए ६ टोलियां भेजी गयीं । सौराष्टर में समद्रो 
जीव जन्तुओों का; सिक्किम में पक्षियों का तथा तिस्ता धाटी, मणिपुर और 
पंचमढ़ी में पहाड़ी सोतों में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं का पर्यवेक्षण 
किया गया । 


विभिन्‍न वर्गों के. जीव-जन्तुओ्ों के बारे में भी अ्रनुसन्धान कार्य क्रिया 
गया। टेविनकल कर्मचारियों ने प्रकाशन के लिए अनुसन्धान कार्य सम्बन्धी 
३३ निबन्ध दिये । कृमि-जीवी कोड़ों के सम्बन्ध में भो काफो श्रनुसन्धान कार्य: 
किया गया है। श्रन्य प्रकार के कोड़ों पर भी कहें निबन्ध प्रकाशित किये 


जा रहे हैं । 


शहः 


हर 


- सातवां वर्ष 


छ 


ह राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान उद्यान 
राष्ट्रीय घनस्पंति विज्ञान उद्यानों को . लगाने: के लिए वैज्ञानिक और 
ओशद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने लखनऊ स्थित सिकन्दरवाग : लें लिंया है । 
अब तक. एक.बीजों का. अ्रजायबधर और एक बागबानो . प्रयोगशाला स्थापित 
: “किये जा. चुके हैं । बागबानी. सस्बन्धी विभिन्‍न: समस्याश्रों. पर- अनुसन्धान कार्य 
'किया जा रहा है श्रौर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बोये जाने के लिए ५०० 
से श्रधिक श्रोषधीय पौधे छांटे जा चुके हैं।.. ' रा 


] 


: ५... -. ४... . कृत्रिम वर्षा 
'  बेज्ञानिक और श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान परिषद की सहायता से हाल के 
“वर्षो में क्न्रिम वर्षा के सम्बन्ध में कई प्रयोग किये गये । इस सम्बन्ध में नयी 
“दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला : में और प्रयोग किये - जा रहे हैं। 
क्ृत्रिम-वर्षा की विधि का प्रशिक्षण लेने के लिए वेज्ञानिक श्रधिकारी आस्ट्रे* 
' लिया भी भेजे जायेंगे । 


आएविक शक्ति आयोग ह 
भारत में श्राणविक शक्ति श्रायोग शान्तिपूर्ण कार्यों के 'लिएं श्राशविक 
'शवित के उपयोग का विकास करने की दृष्टि , से स्थापित किया गया था। 
अब तक आयोग का मुख्य कार्य रेडियो सक्तियः खनिज पदार्थों के लिए देश 
। परवेज तथा श्रण-भेदन सम्बन्धी वैज्ञानिक और टेविनकेल 'समस्याश्रों के 
.. अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने का रहा है। ९ 


श्रायोग के श्राणविक दवित के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सें एक सध्यस 
शक्ति के आाराविक 'रिऐक्टर की स्थापना की व्यवस्था: है। आशविक शक्ति 
सम्बन्धी एक संस्था ट्रौस्वें में खोली जा रही है। ि | 


भ्रन्य देशों के रिऐक्टरों के श्रध्ययनार्थ एक रिएऐंक्टर की रचना की गयी 
है | यह दल भारत के सर्वे प्रथम रिऐक्टर का निर्माण करेगा। 


आथिक 


झ्राणविक शक्ति आयोग में दो नये विभाग खोले गये हैं। चिकित्सा 
ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग रैडिएशन के खतरों से मजदूरों की रक्षा करने 
के लिये उत्तरदायी होगा । यह विभाग विस्फोट तथा रेडियो सक्तिय-रश्सियों 
के परिणामस्वरूप फैलने वाली बीमारियों की चिकित्सा और उनसे बचाव 
सम्बन्धी अ्नुसन्धान-कार्य भी करेगा । जीवविद्या विभाग रैडिएशन के परिणामों 
तथा जीवविद्या सम्बन्धी पहलुओं के श्रध्ययतर के लिए मुख्यतः एक शअ्रनुसन्धान 
संगठन के रूप सम कार्य करेगा । 


अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाएँ 
विभिन्‍न प्रकार के अनुसन्धान-कार्यों का विकास करने के लिये वेज्ञानिक 
एवं श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान परिषद विश्वविद्यालयों तथा श्रन्य श्रनुसत्धान 
संस्थाओं को सहायताएँ दे रही है। विभिन्‍न स्थानों पर १०० से अ्रधिकः 
झनुसन्धान योजनाञ्रों पर कार्य हो रहा है । 


उत्पादन ' 


लोहा तथा इस्पात यन्त्र 

इस्पात के उत्पादन सें ठोस प्रगति करने के प्रइन पर कई वर्षों से विचार 
किया जा रहा है । इसो सिलसिले सें १५ अश्रगस्त १६५३ को बौन में एक 
प्रसिद्ध जर्मन संस्था ऋप्स डेमाग के साथ एक समभझोता हुआ । इस समभोते 
के श्रन्तगंत ५ लाख ठन इन्गाद इस्पात तैयार करने को क्षमता वाले एक 
: कारखाने के निर्मारण की व्यवस्था है। “क्रप्स डेसाग” नासक संस्था टेक्निकल 
सहायता तथा भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी । यह संल्या ७१ करोड़ 
२४ लाख रुपये को पूंजी भी लगायेगी। श्राशा' है यह कारखाना चार वर्षो 
में काम करने लगेगा । टेक्निकल सलाहकारों को २ करोड़ १० लाख रुपये 
की निश्चित फीस श्रेंयवा श्रनुमानित व्यय का लगभग तोन प्रतिशत सिलेगा। 


एक सौ करोड़ रुपये की श्रधिक्ृत पूंजी के साथ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
६६ ह 


: सांतवाँ' वर्ष 


नास की एक. नयी भ्राइंवेठ. लिमिटेड कम्पत्ती की रचना की गयी है। नया यन्त्र 
इसी के नियन्त्रण में होगा तथा यही उसका संचालन करेगा |- भारत सरकार 
तथा जर्मन संस्था' के बीच शेयरों का अनुपात-४:१ होगा ॥:. पूंजीगत विनियोग 
का, चाहे वह देश में हो श्रथवा विदेश में, -श्रधिक भाग ऋणों के रूप में होगा।' 

। जसंन विशेषज्ञों की सिफारिश के श्रनुसार यह कारखाना उड़ीसा में रूरकेला 
में खोला जायेगा । । 


विंशाखापट्टनम्‌ शिपयार्ड _ 

शिपयार्ड के विकास के -लिए १ करोड़ ८० लाख रुपये के व्यय का 
कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के: श्रन्तर्गत शिपयार्ड के. विस्तार 
'की- योजना: है जिससे साल भर में ६ से लेकर ८ जहाजों का, निर्माण किया 
जा सके । यदि श्रावदयक हुआ तो इसका इतना" विस्तार भी किया जा सकेगा 
/ कि साल में १२ जहाज तेयार किये जा सक । इस योजना पर काम किया 
जा रहा है। दिपयार्ड में समुद्री इंजिन, बायलरों तथा अन्य सहायक यंत्रों के 

'निर्मारय के प्रइत 'पर भी विचार किया जा रहा है! 


१६५३-५४ सें “जल” की किस्म के श्राउ-ञ्राठ हंजार डी० डब्ल्यू० 

/ डी० के दो जहाज तैयार करंके समुद्र में उतारे गये और “मंयर” किस्म के 

साते-सात हजार डी० डब्ल्यू० दटी० के डीज़ेल इंजिन से चलने वाले तीन 

जहाजों के लिए कील बिछाई गयी । भारतीय जहाजरानी कम्पनियों, जलसेना 

संथा प्रकाशगह विभाग के साथ जहाजों के सम्बन्ध में ठेके हुए हें। फालतू 
सजदूरों की छुटनी के फलस्वरूप दस लाख रुपये वादिक की बचत हुई । 


# उस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का. विश्ञाखापट्टनस में एक गोदी के 
निर्माण क, क 7 सौंथधा गया... आशा है इसका निर्माण. कार्य १६५४-५५ 
में शुरू हो जायना * * 


सिद्री फटिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड 
१६ जनवरी, १६५२ से ३१ मार्च, १९५३ तंक इस कम्पनी को २. 
करोड़ ७१ लाख रुपये का सकल लाभ हुआ। १६५३'में २,६५,७०४ टन श्रमोनियम 


हु 


न 


/ ४ आथिक 
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सल्फेट का उत्पादन हुआ जब कि १६५२ में १,७२,५१६ टन अमोनियम 
सल्फेट का ही उत्पादन: हुआ था। 

श्रायरन श्राक्साइड केटेलिस्ट का श्रायात बंद करने के उहंश्य .से साढ़े 
क्ीन लाख रुपये के व्यय पर एक केटेलिस्ट कारखाना स्थापित किया जा चुका 
'है। इसका नक्शा भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया था। इन्हीं 
के द्वारा मिसतित इस कारखाने में काम शुरू हो चुका है। सिद्री में 
'उत्पादित केटेलिस्ट के उत्पादन पर २,५०० रुपये प्रतिटन व्यय हुए जबकि 
आयात किये गये केटेलिस्ट का मूल्य १०,००० रुपये प्रतिटन तक होता था। 

सिद्री के कोक-श्रोवेन यंत्र का निर्माण कार्य जो १६५२ के मध्य में शुरू 
हुआ था, श्र पूरा होते वाला है। इस कारखाने में उत्पादन-कार्य श्रगस्त 
१६५४ के मध्य से शुरू होने वाला है। 

भारत की एसोशिएटेड सीमेन्ट कम्पनियों हारा आरम्भ किंये गये 
सीमेन्ट के एक कारखाने का निर्माण-कार्य संतोष जनक रूप से श्रोर कार्यक्रमा- 
नुसोर चल रहा है। सिद्री के कारखाने के विस्तार का भी विचार किया जा 
रहा है जिससे इसमें फालतू गैस की सहायता से “यूरिया” और “अ्रमोनियम 
साइट्रेट” जैसे नाइट्रोजन युक्‍त उर्वेरक का उत्पादन किया जा सके । 


हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड 
डाक और तार विभाग की श्वश्यकताओ्ों को पुरी करने की दृष्टि से 
इस कारखाने की योजना तैयार को गई है | वर्तमान समय में डाक और तार' 
विभाग को श्रपनी श्रावश्यकताश्ों के लिए आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है । 
, इस कारखाने में प्रतिवर्ष लगभग ४७० मील लस्बे केबल तंयार करने का 
विचार है। यह योजना श्रब पूरी होने वाली ही है। 


केबल डृम्स के उत्पादन के 'लिए डूमशाप दिसम्बर १६५३ के मध्य में 

चनकर तैयार हो चुका था और तभी से रूसमें काम भी शुरू हो चुका था। 

“इन्सुलेटिग, ट्रिवस्टिग तथा स्ट्े न्डिय कारखानों में उत्पादन परीक्षण की स्थिति 
में शुरू हो. चुका है । 


तेल शोधक कारखाने 
इस सम्बन्ध में पहले-पहल उत्पादन-कार्य स्टैण्डड्ड वेकुझम रिफाइनरो में आरंभ 


घ्३े 


मा . सांतवाँव्ष,. . -., 


: होगा ओर आशा है. कि इंसका कार्य कार्यक्रम से ६ सास. पूर्व. जुलाई १६४४ में 


ष्स्न 


ः झुरू हो, जायगा। बर्मा झेल रिफाइनरी अपना उत्पादन कार्य १६४६ के श्रारम्भ 


में शुरू करने वाली थी किन्तु श्रव इसका कार्य १९५४५ की- प्रथम - तिमाही सें - 


.._ शुरू हो. जाने की सम्भावना है ।. दोनों तेल शोधक कारखानों में प्रतिवर्ष कुल 


३२ लाख: टन कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा । 


:. भारत सरकार ने विशाखापट्टनम्‌ में तीसरा तेल शोधक कारखाना खोलने ' 
का काल्टेक्स (भारत) लिसिटेड का प्रस्ताव. भी स्वीकार कर .लिया है। इस 
कारखाने में प्रतिवर्ष ५ लाख टन 'कच्चा तेल साफ किया जा सकेगा । 


ह हिन्दुस्तान हाउसिंग फंक्टरी लिमिटेड -.. , 
/ , : हिल्दुस्तान हाउसिंग फंषटरी प्रुनव्यंवस्थित- की गई तथा. इसे ऐसे. साज- 


सामान से सुसज्जित. किया गया है कि इसमें छत के, पठाव के लिए कंकरीट केः 
: ज्चौखठों, कंकरोीट के दबाए-गये चौखटों, लकड़ी के काम तथा कृत्रिम : इस्पात: 


का उत्पादन किया जा सके । 


. राष्ट्रीय औजार उद्योग 
कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय श्रोजार उद्योग का १ करोड़ ८९ लाख रुपये के” 
ब्यय पर: पुनससंगठन किया. जा. रहा है श्लौर नयी इसारतों, नये उपकरणों तथा 


 अंत्रों के. लिए व्यवस्था की गई है । , १६५३-५४ के प्रथम ६ महीनों/के लिए: 


अनुमान लगाया गया है कि १२ लाख'€ हजार रुपये के मूल्य -का मरम्मत 
सहित -उत्पादन किया जा सकेगा। इस.-उद्योग में: ऊँचाई तथा कोण नापने 
के यंत्रीं, ऊँचे तापमान के थर्मासीटरों, श्रादि जेसी वस्तुओ्नों का भी निर्माण किया 

रहा है॥ छात्रों को ओजार प्रोद्योगिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा 
मन्त्रालय ने उद्योग के लिए सात छात्रवृत्तियों' की व्यवस्था की है । 


2 2 पेनिसिलीन उद्योग. 
विद स्वास्थ्य संगठन तथा “यूनिसेफ” की सहायता:से एक पेनिसिलीन 
उद्योग स्थापित किया जा रहा है । उद्योग के लिए इमारतों का निर्माण करने 


._- तथा यंत्र और सदीनों को खरीद का कार्य शूरू हों चुका है।, - 


आशिक 


हिन्दुस्तान यंत्र औजार उद्योग 
कुछ विशष टेक्निकल कठिनाइयों के- कारण यंत्र श्रौजार उद्योग का 
उत्पादन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ नहीं किया जा सका । 
इन कठिताइयों पर श्रव विजय पा ली गई है श्रौर परिवर्धधित कार्यक्रम के श्रनु- 
सार उत्पादन कार्य १९४४ के मध्य सें शुरू हो जाने की श्राशा थी । 


डी. डी. टी. उद्योग 

ध्यूनिसेफ” तथा “उन्टा” की सहायता से भारत सरकार दिल्‍ली सें एकः. 
डी. डी. ठी. उद्योग स्थापित कर रही है जिसमें प्रतिवर्ष ७०० ठन डी. डी. दी. 
उत्पादित की जा सकेगी । इमारतों के निर्माण, सेवाश्रों तथा कार्यकारी पूंजी के' 
सम्बन्ध में सरकार २९ लाख ४५ हजार रुपये देगी। “यूनिसेफ” तथा “उन्दा 
यन्त्र तथा उपकरणों की खरीद और टेक्निकल सहायता के लिए साढ़े तीन 
लाख रुपये देंगे । 

उद्योग की मुख्य इसारत का निर्माण कार्य नवम्बर १६५३ के प्रारम्भ में 
शुरू हुआ था । 


ताहन फ़ाइन्डी लिमिटेड . 

“माहन फ़ाउल्डी ( हिमाचल प्रदेश ) एक छोटी किन्तु उपयोगी संस्था है। 

_ यह श्राजकल भारत सरकार के स्वासित्व और नियन्त्रण में है। इसमें ४० लाख 

रुपये को पूंजी लगी हुई है। इस फ़ाउन्ड़ी में गन्ने के कोल्हू, खांड पकाने के 

लिये कढ़ाइयों तथा गुड़ बनान से सम्बन्धित श्रन्य उपकरणों का निर्माण होता 

है। हाल ही में छेन्द्रीफ्यूयल पम्पों ( बिजली तथा बेलों की सहायता से चलने 

वाले ), धान कूदने की मशीनों तथा श्रनाज श्रलग करने की सशीनों का भी 
निर्मारप शुरू हो चुका है । 

मिलावटी तेल 

दक्षिण श्र्काट की लिग्नाइट की खानों के सम्बन्ध में हाल में हुई जांच- , 

पड़ताल से मिलावटी तेल के निर्माण की सम्भावनाञ्रों का संकेत मिलता है। 

बताया जाता है कि श्रमेरिका श्र जर्मनी में निर्माण विर्धिन्‍्विघयक काफी 

प्रगति हुई है। सरकार लिग्नाइट की उपयोगिता के सम्बन्ध में श्रन्तर्राष्ट्रीय 


६५, 


ली न- 


सातवाँ वर्ष... - 


ख्याति. की फर्मो से नयी रिपोर्ट प्राप्त करने का विचार कर रही है।. + < 
ह ... कोयला 

उस्तु-नियन्त्रण समिति ने कोयले पर कंट्रोल जारी रखने की सिफारिश 

की है। १६४३ में भारत सें-३ करोड़ (८ लाख टन और ३ करोड़ ७ लाख 

टन कोयला क्रमशः निकाला और भेजा गया जबकि १६४२ में ये संख्याएं दा: 

. के करोड़ ६९ लाख टन श्रौर ३ करोड़ ११ लाख ठत थीं। १६५३ में बंगाल : 
और बिहार की कोयले की खानों का उत्पादत कम रहा श्ौर निर्यात में कमी 
“आने के कारण १९६४३ में कोयला भेजा भी कम गया। १६५३ में १९ लाख 
&० हुजार दन कोयला बाहर भेजा गया जबंकि १६५२ में ३३ लाख टन कोयला 

बाहर भेजा गया था । ह 


कोयले की खालों में जमीन के नीचे श्राग लगने की रोक-थाम के लिये 
. शक्षात्मक कार्यो का निर्माण किया जा रहा है। ., 


उत्पादन सन्त्रालय के नियन्त्रण में रहने वाली रेलवे की कोयले की खानों . 
से १६५२-५३ में ६१ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ । 


सरकार ने बोकारो और कारगाली की रेलवे की कोयला-खानों में ठेके पर ' 
कोयला निकालने की प्रथा समाप्त कर देने का निर्णय किया है... ; 


» समक 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित 5३७ लाख मन नमक'का लक्ष्य 
शांगे बढ़ चुका है और १६५३ के लिये ८६० लाख सन चमक का लक्ष्य रखा 
गया था । विदेशों को कुछ ७१ लाख मच समक भेजा गया ।-इस॑ प्रकार नसक 
के निर्यात में वृद्धि हुई | देश में नसक के सल्य में कुछ कमी आई । 


१६५३ का सम कानून २ जनवरी १६४४ से लागू हुआ. सरकारी 

क्ारखानों में तुँयार हुए नमक पर साढ़े तीन आने प्रतिसन तथा निजी रूप से 

उत्पादित नमक पर दो श्राने प्रतिमन के हिसाब से कर लगाया है। इन करों से . : 
प्राप्त होने बोले धन का उपयोग श्रनुसन्धान केख्रों तथा आदर्श फार्मों की 


'आधिक 
स्थापना तथा श्रम-कल्याण शौर उद्योग के विकास के लिए किया जायंगा। 


१६५३ में नसक में उससें ६३.५ से ६४ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड का 
' होना मान्य ठहराया गया था। १६४५४ में यह “६४ प्रतिशत कर दिया.गया। 
अद्रास तथा उड़ीसा में तोन परीक्षरा प्रयोगशालाएं और स्थापित की गयीं 
'पहाड़ से निकलने वाले नमक के विकास के लिए मण्डी योजना प्रगति कर रही 
है । टेक्निकल कठिनाइयों की दृष्टि से कोर डिलिग के कार्यक्रम को परिवरद्धित 
किया गया । रे 


- लाइसेंस लिए बिना छोटे पैमाने पर नमक-उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार 
ने १ मार्च, १६९५५ से ऐसे क्षेत्र में और कमी कर दी है । लाइसेंस लिए बिना 
अब ढाई एकड़ के क्षेत्र में ही- नमक का उत्पादन किया जा सकेगा.। १० एकड़ 
सम्बन्धी रियायत एक साल के लिए और जारी रहेगी जिससे ऐसे उत्पादन 
क्षेत्रों में हिसाव किताब- साफ किया जा सके । ॥ं 


: नमक सम्बन्धी स्थिति सन्‍्तोषप्रद होने की दृष्टि से यह निर्णय किया 
गया है कि सरकार निजी उद्योगों में २० प्रतिशत के स्थान पर १० प्रतिशत 
नमक ही सुरक्षित रखे। 


है. 


कार्य, गृह-निर्माण एवं सम्पूर्ति 
गृह-निर्माण 


सरकारी सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक गृह-निर्मारण योजना के श्वन्तर्गंत 
जनवरी १६५४ के श्रंत तक २६,००० मकानों फे निर्माण के लिए ऋणों के रूप 
में ४०३.६८ लाख रुपयों तथा सहायता के रुप में ६६६.५३ लाख - रुपयों की 
स्वीकृति दी जा चकी थी । इनमें से २४,००० सकानत राज्य सरकारों को तथा 
डोष ४५,००० सकान व्यक्तिगत सालिकों को बनवाने थे। नवस्वर १६५३ के 
अंत तक ५,००० मकान वनाए जा चुके थे । योजना के . अन्तर्गत औद्योगिक 


न 


सातवा चष 


मज़दूरों की सहकारी-संस्थाओं को ऋणों के-रूप में दिये जाने - वाले “धन को 
मात्रा स्वीकृत व्यय के ३२७३ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी गयी 
. - है ज़िससे उन्हें यृह-निर्मारण के लिए .श्रधिक- प्रोत्साहन- सिल ' सके । औद्योगिक 
.. मजदूरों की सहकारी संस्थाओ्रों की ३५ योजनाएं विचाराधीन हैं । इस वर्ष से 
आगे के लिए व्यवस्था ऐसी की गयी है कि श्रम॒क श्रनुपात से . सकान ; दो-दो 
कमरे वाले होंगे । ली शक 


ग्रासीण क्षेत्रों सें गृह-निर्मारण के सम्बन्ध में “अपनी सहायता झ्ाप करो” 
का सिद्धान्त सानने का विचार किया जा रहा है। मन्त्रालय सें एक “ग्रामीण 
भवन-निर्माण एकक” स्थापित किया गया है ताकि देश के विभिन्‍न क्षेत्रों के 
ह लिए आदर्श सकानों की योजनाएं बनाई जा सकें। योजनाएं सामहिक योजना: 
प्रशासन को सोप दी जायेंगी, जो ग्रामीरों. को प्रोत्साहित करेगा । ह 
योजना कमीदान के परासर्श से मन्त्रालय स्थानीय संस्थाओं -तथां राज्य 
सरकारों को सहायता देने के प्रदन पर विचार कर रहा है ताकि गन्दी बस्तियों' 
'. के सुधार या उनकी सफाई की योजनाएं कार्यान्वित की जा सके । 
बहुत बड़ी संख्या में गृह-निर्माण के सम्बन्ध में सुख्य कठिनाई निर्माण 
व्यय की श्रधिकता की है। इसीलिए सरकार को गह-निर्माण सम्बन्धी नीति सें 
सबसे श्रधिक जोर निर्मारणा-व्यय सें कमी करने पर दिया गया है ताकि विशेषकर्र 
कम आ्राय वाले लोगों के लिए गृह-निर्माण को कार्य उनके सामर्थ्य के अन्दर हो । 
इस कार्य को राष्ट्रीय भवन-निर्माणण संगठत नासंक एक विश्येष संस्था को सौंप 
देने का निर्णय किया गया है। यह संस्था शीघ्र ही स्थापित की जायगी। 


- दिल्‍ली में कम लागत के गह-निर्माण की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गृह 

. निर्माण और समाज-सुधार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विचार-गोष्ठी तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय भूह-निर्माणा, एवं नगर-योजना महांसंघ (फेडरेशन) के प्रादेशिक 
सम्मेलन के श्रायोजन' किये गये जिससे श्नुभव के पारस्परिक. विनिमय को 
प्रोत्ताहइन मिल संके और भारंत के तथा विदेशों के स्थपत्तियों ओर इंजीनियरों 
हारा निमतित कम लागत के सकानों के. लमूनों का जनता के सामने प्रदर्शन 


किया जासके। . 


आयिक 


केन्द्रीय सावेजनिक-निर्माण विभाग 
यह विभाग विस्थापित व्यक्तियों के लिए श्रव तक २७,५०० सकान तथा 
२,६०० दुकानें बतवा चुका है और २,४०० सकानों और २५० दुकानों का 
पनिर्माण हो रहा है। १६५४-५५ में झोर सकानों तथा दुकानों का निर्माणण 
होगा । 


१६५३-५४ में दिल्ली में केद्वीय सरकार के कर्मचारियों के लिए २,००० 
चवार्टरों तथा हवाई अड्डों के पास ५०० क्वार्टरों का निर्माण हुआ । 


पुत्ा सें पेनिसिलीन फंक्‍्टरी, बंगलौर में यंत्र सम्बन्धी औजारों की फंक्टरी 
सथा रूपनारायरापुर में टेलीफोन केबेल फेक्टरी का तिर्माण-कार्य प्रायः पुरा 
होने को है। दिल्‍ली में डी० डी० टी० की फैक्टरी का निर्माणा-कार्य भी 
आरस्भ हो चुका है। कलकत्ता के सामुद्रिक इंजीनिर्यारेंग कालेज की इमारत 
चन कर तैयार हो चुकी है तथा दिल्‍ली स्थित टेक्निकल संस्था की इसारतें बन 
कर तंयार होने वालो हैें। 


हा ग 
बस्वई तथा जालन्धर में श्राकाशवाणी के ट्रान्समीटर की इमारतें तैयार 
हो चुकी हैं तथा श्रहमर्दाबाद में तत्सम्बन्धी इमारत चनाई जा रही है । 


दिल्‍ली और वम्बई में केन्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए तथा दिल्‍ली 
अहसदाबाद और पूना में आयकर और केन्द्रीय उत्पादन कर के कार्यालयों के 
लिए इसारतों का निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से- प्रगति कर रहा है। भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय श्रौर दिल्‍ली राज्य के जिला न्यायालयों के लिए भी भवन- 
'निर्मारण कार्य श्रारम्भ हो चुका है । 


कलकत्ता, सिकन्दराबाद तथा सेफाबाद के देलीफ़ोत एक्सचेंजों तथा 
. जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के लिए इमारतें साल भर में वत़कर तैयार हो 
जायेंगी । 5 + 5 


नागवुर हवाई शझड्डे पर टसिनल बिल्डिंग बन कर तैयार हो चुकी है। 


६६ हे 


सातवाँ वर्ष 


४ 
दस-दम हवाई अड्डे का ७,००० फुट लम्बा नया पव्का फर्श तैयार हो चुका 


है। इस फर्श पर आधुनिक ढंग की प्रकाश सस्बन्धी. सुविधाओं की भी व्यवस्थः 
तेजी से की जा रही है। 


उड्डयन सम्बन्धी आ्राधुनिक श्रावदयकताओं के अ्रनुसार सान्ताक्रू ज॑ हवाई 
श्रडूडे के पवके;फर्श का विस्तार कर लिया गया है और हवाई श्रड्डे पर टमिनल 
बिल्डिंग का निर्माण तेजी से हो रहा है । 


आगरा-बम्बई सड़क पर पड़ने चाली चम्बल नदी पर. .एक पुल-शीघ्र ही 
बनाया जायगा, जब कि कलकत्ता-बंबई सड़क पर पड़ने वाली वेतरणी और 
ब्राह्मणी नदियों के पुल का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है । 
ग 
स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग विभाग 
यह विभाग यथासंभव देश में बनी वस्तुओं को.ही खरीदने का. प्रयास 
करता है । छुटीर तथा छोटे पेमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन: देने की दृष्टि से 
सरकार के काम में आने वाली स्टेशनरी तथा स्याही सोख़ने के लिए हाथ काग्रज़ « 
, को उपयोग करने का निर्णय किया गया। 


भारत सरकार के मुद्रमालयों के पुनस्संगठन और, विस्तार का कार्य 
स्वीकृत योजनाओं के श्रनुसार चला । शिमला .स्थित भारत सरकार के 
मुद्रणालय तथा दिल्‍ली के यूनाइटेड प्रेस के लिए फरीदाबाद में सर्वेथा उपयोगी 
भवतन-निर्माणण का प्रारस्भिक कार्य पुरा हो चुका है। इन दोनों, मुद्रणालयों को 
मिलाकर एक मुद्रशालय बना दिया जायगा। पंचवर्षाग्न योजना के अन्तर्गत 
ग्रायोजित नासिक में भारत सरकार के नये मुद्रशालय के सस्बन्ध सें निर्माख-कार्य 
संतोषजनक रूप से चल रहा है । 


इस विभांग से कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों के सुद्ररण के लिए कहा गया + 
इस सम्बन्ध सें 'गांधी-चित्रावली' तथा रेलवे शताब्दी और देलीग्राफ़ शताब्दी 
अंकों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। 


+ 
- 


कोलम्बो योजना से श्रन्तर्गत १६५२ में ब्रिटेन से प्राप्त टेक्निकल सलाह- के 


आधिक _ 


कार टकविनकल मामलों, विशेषकर भारत सरकार के सुद्रशशालयों के पुनस्संगठन 
और विस्तार संबन्धित मामलों में सलाहमशझबिरा देता रहा। 


मजदूरों के लिए गृह-निर्माण की झोर भी विद्येष ध्यान दिया गया। 
इस सम्बन्ध सें नई दिल्‍ली स्थित भारत सरकार के,मुद्रणालय के कर्नचारियों के 
लिए ८० क्वार्टर बनाने का निर्णय किया गया । 


संपूर्ति और बिक्री 


क्रय 

कार्य, गृह-निर्माण एवं संपूर्ति सन्त्रालय के क्रय-संगठनों ने श्रप्रैल १६५३ से 
दिसम्बर १६५३ तक के समय में भारत में तथा विदेशों में कुल ६३ करोड़ 
७० लाख रुपये का क्रम किया | इसमें से ३९ करोड़ ४० लाख रुपये के मत्य का 
क्रय नई दिल्‍ली स्थित संपुत्ति और बिक्री के डायरेक्टरेट जनरल के १४ करोड़ 
१०लाख रुपये के मूल्य का क्रय लंदन स्थित इण्डिया स्टोर विभाग के डायरेक्टर- 
जनरल के तथा १० करोड़ २० लाख रुपये के मल्य का ऋ्य वाशिगठन स्थित 
इण्डियन सप्लाई सिद्यन के साध्यस से हुआ । (१० करोड़ २०लाख रुपये की राशि 
में ४ करोड़ ७० लाख रुपये के मूल्य का खाद्य-क्रय सम्मिलित है ।) 


बंबई में वारिज्य और उद्योग मन्त्रालय के टेक्‍्सटाइल कमिदनर से 
भ्रप्रेल १६५३ से अक्तुबर १६५३ तक के समय में ३ करोड़ ५ लाख रुपये के 
मुल्य का सुती वस्त्र खरीदा । १ नवस्वर १६४५३ को पृत्ति एवं बिक्री के डायरे- 
बटरेट. जनरल के श्रन्तगंत टेक्सटाइल कमिइनर का ऋष-सुंगठन कार्य, गृह-निर्माणण 
एवं संपूर्ति मन्त्रालय के श्रधिकार में कर दिया गया । | 


पेट्रोलियम को वस्तुप्रों, इस्पात, सीसा, तांबे के केबल, तांबे के तार 
तथा दीन आदि फो छोड़ कर श्रन्य वस्तुओं का मूल्य गिरने लगा। धातुआझ्ों के 
सल्य में औसतन ४० प्रतिशत तथा श्रन्य वस्तुओं के मूल्य में २० से २५ 
प्रतिशत गिरावट श्ाई। 


_ कुटीर तथा छोटे पैसाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा खादी के 


७१ 


सातवां चष 


अधिक उपयोग की दृष्टि से श्रखिल भारत खादी ग्राम-उद्योग बोर्ड की सलाह 
से सरकार को आददयकताओं के लिए खादी के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष 
उपाय किये गये हैं । मार्च १६५३ से लेकर श्रबतक २ लाख रुपये .की खादी का 
आडर दिया जा चुका है। खादी के उत्पादन,के विकास के लिंए भी विभिन्‍न 
उपाय किये जो चुके हैं श्र र श्राशा है कि सरकारी आवश्यकताओं के लिए 
खादी की प्रयोग अधिक से भ्रधिक होता जायेगा । यथासंभव क्रय भारत में. ही 
किया जा रहा है । 


: वर्तमान संगठन. तथा आवश्यक बरठुओं के ऋष के सम्बन्ध में श्रपनाए 
जाने वाले तरीकों में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक स्टोसें- 
क्रय-ससिति नियुदतत की है। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। 
यही समिति लंदन तथा वाशिंगटन की समितियों की सिफारिशों की भी जांच 
. कर रही है। 
सरकार के क्रय-संगठन में एक निरीक्षणा-विभाग भी है जिसमें टेविनकल 
कर्मचारी सरकारी काम के लिए रखे गये सामान का निरीक्षण करते हैं। 
श्रप्रैल १६५३ से श्रव्तूबर [१६५३ तक ४६ -करोड़ ५० लाख रुपये के मूल्य के 
सामान का निरीक्षण किया गया। 


अलीपुर स्थित सरकारी-परीक्षरा-गृह सरकारी विभागों, व्यक्षितयों, फर्मो 
तथा सार्वजनिक संस्थाओं की श्रोर से सामानों का परीक्षण करता रहा । यह 
'परीक्षर संस्बन्धी प्रमाणपत्र देता तथा टेक्निकल सहायता एवं सुचना आदि 
भी देता है । जप 


'विक्री 
' द्व-काल में खरीदे गये सामान में से जो कुछ फालतू-बचा हुआ था, उसे 
बेच दिया गया है। नवम्बर १६५३ में १६ लाख रुपये के सूल्य को सहस्त्र 
गाड़ियां संपूर्ति एवं विक्री के डायरेक्टरेट-जनरल. हारा देश में सबसे अ्रधिक 
मूल्य देने वाले को ३३ लाख रुपये में बेच दी गई। 


! के 


आधिक 


विस्फोटक पंदार्थ्‌ सम्बन्धी विभाग 

१६५३ में १६४० के विस्फोटक पदार्थ नियमों के श्रन्तर्गत ३,२६६ 
लाइसेंस तथा पेट्रोलियम और केल्शियण कारबाइड नियमों तथा सिनेमेटोग्राफ 
फिल्म नियमों के श्रस्तर्गत ८,१८१ लाइसेंस दिये गये । विस्फोटक पदार्थों तथा 
पेट्रोलियम का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त महत्वपूर्ण संस्थाओं में से 
अधिकांश का निरीक्षण किया गया और विस्फोटक पदार्थों के रंखने उठाये जाने 
के कारण हुईं कई दुर्घटनाओं-की जांच. - पड़ताल की गयी। विभिन्‍न राज्य 
सरकारों से परीक्षण के लिए कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के नमूने प्राप्त 
हुए । इस विभाग न स्थापित की जाने वाली एक तेल झोधक कम्पनी को 
“विभिन्‍न इकाइयों सम्बन्धी विस्तृत योजनाओं की जांच-पड़ताल की और उन्हें 
स्वीकार किया । यह कम्पनी बनाई जा रही है। 


खानों तथा पत्थर की खानों में भूमि-विस्फोट के लिए इस वर्ष क्िटेन से 
२ करोड़ रुपये के विस्फोटक पदार्थों का आयात किया गया। भूमि-विस्फोट» 
सम्बन्धी विस्फोटक पदार्थों के निर्मारण के लिए भारत में एक कारखाना खोले 
जाने के सम्बन्ध में सरकार ने इम्पीरियल केसिकल इन्डस्ट्रीज़ के साथ एक 
'समभौते पर हस्ताक्षर किये हें । 


पेट्रोलियम विभाग 
ईरान से पेट्रोलियम की वस्तुएं प्राप्त किये जा सकने के कारण ये वस्तुएं 
'बहुत दूर से मेंगानी पड़ती हैं । इसके फलस्वरूप सभी चींजों का मूल्य बढ़ा हुआ. 
'है। सामुद्रिक भाड़ों में कमी श्राने तथा भारत से कम दूरो पर पेट्रोलियम की 
वस्तुएं सुलभ हो जाने के परिस्यामस्वरूप २ दिसम्बर, १६४५३ से इनके मूल्य 
"गिरने लगे हैं । 


। अगले वित्तीय वर्ष में ३० लाख टन की क्षमता की श्रायोजित तेल 
' 'शोधक कम्पनियों का उत्पादन-कार्य आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप पेट्रोलियम 
की वस्तुएं अ्रधिक सात्रा में उपलब्ध हों सकेंगी । ऊपरी श्रासाम के नहर करइया 
क्षेत्र में तेल का पता लग जाने की दृष्टि से श्राज्ञा,है कि पेट्रोलियम की वस्तुग्रों 
का उत्पादन देश सें ही होने लगेगा और इस सम्बन्ध में स्थिति सुधर जायगी। . . 


| 


रू 
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जह-मत्रालय 
- इस मन्त्रालय के जिम्में दो मुख्य कार्य हैं: सार्वजन्रिक सेवाएं और 
सार्वज़निक सुरक्षा | सेवाओं में भरती करना, अनुशासन बनाएं रखना तथा. 


सेंवा सम्बन्धी नियम बनाना इसके मुख्य उत्तरदायित्व हें। श्रखिल भारतीय: 


सेवाओं का संचालन संयुक्त रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारें करती. हैं । 
शी 


जा 
#ँ 


ह सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के विषय में १६५१ के भाग , “ग 

राज्य कानन के पास होने तक केन्द्रीय प्रशासित क्षत्रों . झान्ति तथा व्यवस्थाः 
बनाये रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का था; किन्तु भाग “गा 
राज्य कानन पास हो जाने के समय से भ्रव बहुत कुछ उत्तरदायित्व टराज्य 
सरकारों पर झा गया है। भाग “क” और “ख” के राज्य अपने-अपने क्षेत्रों 
के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं । इस प्रकार केनद्धीय-सरकार का काम अंक 
मख्य रूप से समन्वय तथा सलाह-सश्विरा देने का रह गया है। 


केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र . 
अंडमान और निकोबार ट्रौपसमह को बसाने की पंचवर्षीय योजना 
संतोषजनक खझूप से कार्यान्वित क्षी जा रही है और श्लाशा है कि सानसून 
के पहले ही द्वीपसलम सें ४०० कृषक परिवारों को बसा दिया जायेगा। पूर्वीः 
बंगाल से श्रायें &७ विस्थापित कृषक परिवारों का कार्य, जिन्हें द्वोपतमूह मे 
१६४३ में बसाया गया था, सुचारु रूप से चल रहा है । 


आन्तरिक 


न्‍ अंडमान के जंगल गन्‍्ता, बांस, नारियल, तठाड़ की पत्तियों, झ्ादि जैसी ' 
छोटी-छोटी वन-जन्य वस्तुओ्रों से भरे पड़े हैं। इन चरतुओं का कुटीर उद्योगों 
द्वारा उपयोग किये-जाने के लिए एक संगठन की रचना की जा जुकी है। 
१६५३-५४ के बजट सें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास. के लिए 
१,७५,६५,००० उपये सुरक्षित रखे गये थे । 


अनुसूचित जातियाँ तथा जन-जातियाँ 

अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिए तथा अनु- 
सुचित क्षेत्नों के विकास के लिए भाग “क” और “ख” के रण्ज्यों के लिए 
२,४७,०२,००० रुपये ओर भाग “ग” के राज्यों के लिए २७,०३,००० रुपये 
स्वीकृत किये जा चुके हैं। १६५४-५५ के बजट प्रावकलनों में भाग “क” झौर' 
“ख” के राज्यों के लिए ३करोड़ ५६लाख रुपयों की तथा भाग “ग” के राज्यों: 
के लिए साढ़े ३३ लाख ५० हज़ार रुपयों की व्यवस्था की गयी है । अनुसुचित 
जन जातियों के श्रलावा पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए पंचवर्षोय 
योजना में ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । अनुसूचित जातियों, पहले 
की जरायम पेशा जातियों तथा पिछड़ी जातियों की कल्याण सम्बस्धी योजनाओं - 
के लिए १६५४-५५ के बजट में सवा करोड़ रुपये की सहायता देना निश्चित 
हुआ था। | : 


पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कम्मीशन 
पिछड़ी जातियों सम्बन्धी कमीशन श्रव तक १२ राज्यों की छानवीन कर 
चुका है। इसने सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की स्थिति 
की जांच पड़ताल उनके क्षेत्रों में जाकर की । आशा है कि कमीशन का कार्य 
इस वर्ष के श्रंत्त तक पुरा हो जायगा ॥ 


आंध्र राज्य 
१६५३ में आस्ध्र-राज्य कानून पास होने के परिस्षामस्वरूप नये 
आन्ध राज्य का जन्म १ श्रक्तुबर, १६५३ को हुआ । भाग “क” के एक राज्यः 
के रूप में इसका दासन एक लोकप्रिय मन्त्रिमंडल करता है । 


पु ही रे 


सातवाँ वर्ष . . ...- > « 


५. राज्य-पुनस्संगठन सम्बन्धी कमीशन... .. 

।  राज्यों.के पुन्तस्संगठन के लिए भारत सरकार ने श्रीं सैयद फंजल. श्रली 
को भ्रध्यक्षता -में एक कमीशन नियुक्त किया है। कमीशन ने लोकप्रिय संगठनों 
से गवाही लेना आरम्भ करके श्रपना कार्य शुरू कर दिया है। 

,. :नज़ रबनन्‍्दी कानून 
इस सम्बन्ध सें विभिव्त राज्य ,सरकारों से युक्तिसंगत श्रांकड़ों का 
संकलन किया गया और उन्हें दिसम्बर १६४३ में एक रिपोर्ट के रूप में संसद 
में प्रस्तुत किया गया । संसद के दोनों सदनों ने इस श्राशय के प्रस्ताव स्वीकार 
किए कि १६५४० के नजरबन्दी कानन को. ३१ दिसस्बर १६५४ तक लाग 
“रखना पुरी तरह से न्‍्यायोचित है। . 


प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) कानून 

१६५१ का यह कानन ३१ जनवरी १६५४ की समाप्त हो जाने वाला 

था, किन्तु इसमें क्री गयी व्यवस्थाएँ अंग्य किसी कानून - में नहीं हैं, इसलिए ' 
१६४३ का प्रेस (श्रापत्तिजनक सामग्री) संशोधन विधेयक १५ दिसम्बर १६५३ 

#को संसद में पेश किया गया । इस विधेयक द्वारा उल्लिखित कानून की श्रवधि 
दो वर्षों के लिए श्रौर बढ़ा दी गयी तथा उसमें कई श्रविवादास्पद संशोधन 

भी किए गये। श्रन्‍्य कार्यों के भार के कारण विधेयक पर बहस न की जा 

सकी और इसलिए संशोधन विधेयक के श्राधार पर एक अश्रध्यादेश लागू 


कर.दिया गया । - | 
: -.  .. पुलिस विभाग 
ग्रासाम, कुर्य तथा दिल्ली को छोड़कर श्रन्य सभी राज्यों के पुलिस , 
दलों में कुछ कमी की गईं। 8 ४ 
कि भारतीय अस्त्र कानून ह 
.. भारतीय श्रस्त्र फानन तेथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के श्रन्तगंत 
केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकार, ज़म्मू आर काइसीर को छोड़कर, भाग “खाँ 
बी रोज्य सरकारों को दे-दिये गये । उचित रूप से * संगठित राइफल-क्लबों की 


आन्तरिक 


स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया तथा राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि 
वे इन सब क्लबों से अपने को अहमदाबाद स्थित श्रखिल भारतीय संस्था 
नेशनल राइफल एसोसिएशन' से सम्बद्ध करने की सिफारिश करें। - राइफल 
क्लबों . को यथा - संभव सरकारी फंक्ट्रियों में बनी बारूद दिये जाने का भी 
निर्णय किया जा चुका है। यह बारूद उसी दर पर दी जायगी जिस दर परः 
प्रतिरक्षा सेवाग्रों के श्रधिकारियों को दी जाती है । 


>जैल तथा सुधार सम्बन्धी कार्ये 

बम्बई की टाटा समाज-विज्ञान संस्था सें जेल अधिकारियों के लिए: 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा विभिन्‍न राज्य सरकारों को श्रपराध-विज्ञान' 
आदि .विषयों के सम्बन्ध में पराम् देने की दृष्टि से १९५२-५३ में संयुक्त 
राष्ट्रसंघ से भ्रपराध विज्ञान-विशेषज्ञ डा० वाल्टर सी० रैकक्‍्लेस की सेवाएं प्राप्त' 
को गयीं | अ्रपनी अवधि की समाप्ति पर डा० वाल्टर सी० रेक्‍लेस ने संयुक्त 
राष्ट्र संघ को “भारत में जेल सम्बन्धी प्रशासन” पर श्रपनी रिपोर्ट दी मन्त्रालयः 
इस रिपोर्ट की सिफारिशों के श्रनुसार काम करने का विचार कर रहा है । 


पाकिस्तानी नागरिकों को बसाना 
शअ्रनिश्चित काल के लिए भारत वापस आने के इच्छुक पाकिस्तानी नाग- 
रिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दीघकालीन पासपोर्टो के श्राधार पर करें । 
पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई-कमिइतर को ऐसे पासपोर्ट देने का श्रधिकार 
केन्रीय सरकार ने सम्बन्धित विभिन्‍न राज्य सरकारों को सलाह से दिया है । 
१६५३ में हुए भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के बाद यह निर्णय किया गया कि. 
विभाजित परिवारों के फिर से एक होने की सुविधाएं दी जायें॥ _* 


अ्रखिल भारतीय सेवाएं 
१६५२-५३ की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भाग “'कां के सभी 
राज्यों के लिए भारतीय शासन सेवा सम्बन्धी ऋमानुसार सुची स्वीकृति के लिए 
यूनियन पब्लिक सविस कम्तीक्षन! के पास भेज दी गई है । भाग “ख' के राज्यों 
के सम्बन्ध में भारतीय शासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की सूचियाँ 
अंतिम रूप से तैयार किये जाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है। अखिल भार- 
तीय सेवा कानून के अन्तर्गत नियम बनाने का काम १६४५३ में शुरू किया गया था। 


+>--++.. 
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पु केन्द्रीयं सेवाएं 

केसद्रीय सचिवालय की प्रथम श्रेणी से ततीय . श्रेशी तक की: सेवाओं 
सम्बन्धी विधान अब पूरा हो चुका है । सभी विभागों में काम करने वाले कमें- 
चारी इन्हीं श्रेणियों में श्राते हैं । वर्तमान अधिकारियों में से यूनियन पब्लिक 
. सर्विस कमीशन द्वारा पर्याप्त संख्या में श्रधिकारी योग्य पाये गये। इस प्रकार 
अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का भभट अ्रव नहीं रहा । यह निर्णय किया 
गया है कि सूतियन पब्लिक सविस कमीशन द्वारा योग्य ठहराई गई 
विभागेतर महिलाओं को -भी इन सेवाञ्रों के लिए नियक्ति दी जांगे । तीनों: 
“ श्रेणियों की सेवाओं की स्थायी नियेक्तियों के श्रलावा तीसरी श्रेणी की सेवाओं 

के लिए नियमित श्रेस्थायो नियुक्तियों की भी व्यवस्था की गई है । 


' चतुर्थ श्रेणी ; ह 
, चतुर्थ श्रेणों की सेवाओ्ों के लिए स्थायी निमुवितंयों के लिए १,च०० 
स्थान तथा नियमित: श्रस्थायी नियुक्तियों के लिए १,२०० _ स्थान निर्धारित 
हैँ । स्थायी नियुकितियों के स्थानों में से १,७६४ स्थानों पर नियुक्षिययाँ हो चुकी 
हैं और नियमित अस्थायी निसुक्तियों के लिए १,००० नाम प्रकाशित किये जा 
चुके हैं । " 


... ० केन्द्रीय सचिवालय-स्टेनोग्राफर सेवा 

: विचाराधीन वर्ष में तीसरी श्रेणी के १३८ स्टेनोग्राफरों की नियुक्तितयों 
: की सस्पुष्टि की गयी । श्रव तक कुल ५२१ नियुक्तियों की सम्पुष्टि हो चुकी है। 
श्रधिक्षत स्थायी नियुक्तियों की संस्था ६०४ है। प्रथम तथा. द्वितीय श्रेणी के 
लिए योग्य व्यक्तियों की सुच्ची यूनियन पब्लिक सविस कमीशन को पास योग्यता- 
नुसार श्रेणीकरए के लिए भेजी जां चुकी है। 


राज्य मजालय 
राज्य मन्त्रालय श्रन्य मन्‍्त्रालयों की सलाह से भाग “ख” के राज्यों की 
अशासकीय, वित्तीय श्रोर आथिक समस्याओं की देखभाल करता है। यह भाग 
“शा! भाग के राज्यों--हिमाचल प्रदेश, विन्धप्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा, मरियपुर, 
कच्छ और बिलासपुर---सम्बन्धी मामलों की भी देखभाल करता है। 


पप्सू में राष्ट्रपति का शासन 

४ साथ १६५३ की घाषणा द्वारा राष्ट्रपति ने पटियाला तथा पूर्वी 
पंजाब राज्य संघ के प्रसाशन का भार स्वयं अपने ऊपर जत्रिया। राज्य का 
अश्ञासन वर्ष भर केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहा। इस समय में शान्ति 
एवं-व्यवस्था पुनः स्थापित की गयी, ग्राम-सुधार किए गये, सेवाओं का पुनस्सं- 
गठन किया गया, पेप्सू तथा पंजाब के लिए भारतीय शासन सेवा तथा भारतोय 
पुलिस सेवा की संयुक्त रूप से व्यवस्था की गई तथा जिलों का पुनस्संगठन 
किया गया। विकास सम्बन्धी सभी कार्य-क्षेत्रों में श्रच्छी प्रगति हुई । 


१६५३ के पेप्स विधान मंडल (अधिकार प्रदाता) कानून की धारा ३ 
के अन्तर्गत मिले श्रधिकारों के अ्रनुसार चलते हुए राष्ट्रपति ने राज्य में कई 
उपयोगी विधान लागू किए ; 


राष्ट्रपति की घोष णा २६ मार्च, १६५४ को समाप्त हुई । ७ सार्च 

१६५४ तक श्रास चुनाव पूरा फरने के सम्बन्ध में प्रवन्ध किये गये। फरवरी 

१६५४ के उत्तराद्ध के पहले चुनाव संभव नहीं हो सका, क्योंकि राज्य विधान 

सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमत सम्बन्धी परिसीमन कमीशन का श्रादेश 

“सितम्बर के श्रन्त सें प्रकाशित हुआ और इस श्रादेश के कनुसार मतदाताओं की 

सूचियाँ १५ दिसम्वर, १६५३ को ही तैयार हो पाई । फर्नेल रघुवीरसिह के 
मुख्य मंत्रित्व में नये मंत्रिमंडल ने ८ सारे १६५४ को शपथ प्रहण की । 


छ€ 


सातवाँ वर्ष 


तिरुवांकु र-कोचीन 

२३. सितम्बर, १६५३ को तिरुवांकुर-कोचीन संत्रिमंडल द्वारा रखे गये 
विश्वास के प्रस्ताव के गिर जाने पर राज्य के राजप्रमख ने राज्य विधान मंडल - 
भंग करके तये चुनाव का आदेश दिया | नये चनावों की समाप्ति तक पराने - 
संत्रिमंडल- से बने रहते का झनुरोध किया - गया। चुनाव के परिणामस्वरूप 
किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की अवस्था में राजप्रमख ने प्रसख- 
दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने. के वाद श्री- पत्तम थान पिलल्‍लई से मंत्रि- 
मंडल बनाने के लिए कहा । श्री पिल्‍लई से १६ समाचे, १६५४ को सख्यसंत्री 


के पद की शपथ ली । 


भाग “ग” के राज्यों का शासन (संशोधन) कानन 
«. १६५१ का भाग “ग राज्य शासन-कानन ६ सितस्वर, १६५१ को लाग 
हुआ । भाग “ग” के कुछ राज्यों में विधान सभाओ्नों तथा सम्सत्रिपरिषदों. की- 
स्थापना के सम्बन्ध सें कानून की व्यवस्थाएँ मार्च १६५२ में लागू हुईं | अ्रजमेर, 
भोपाल, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचल भ्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश के राज्यों में प्राप्त भाग 
/ग! राज्य-सरकार कानून सम्बन्धी अनुभव के प्रकाश में कानून में संशोधनः 
करना श्रावश्यक समझा गया जिससे उसमें निम्नलिखित विषय सम्बन्धी 


व्यवस्थाएं की जा सके ॥ _.. -: जी 


(१) सम्बन्धित राज्य की विधान सभा में राज्य के आय-व्यय -के लेखे 
पर श्राडिटर जनरल और कम्प्ट्रोलर की रिपोर्ट प्रस्तुत,.की जाए; 


(२) कानून की धारा ३३ को संशोधित किया जाय जिससे यह स्पष्ट 
- हो जाएं कि यद्यपि राज्य विधान सभाश्रों में विधेयक तो हिन्दी में प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं और उनके अधीन नियम और आदेश हिन्दी श्रथवा प्रादेशिक भाषा 
में जारी किये जा सकते हैं, पर श्रधिकृत लेखन कार्य भाग “क” और “ख” के . 
राज्यों की भाँति अंग्रेजी में ही. हो 


श 


(३) कानून की धारा ३६ का संशोधन इसकी ओर संकेत करने के लिए 
किया जाये कि भाग “ग” के राज्यों के संगठित कोष में केन्द्र द्वारा दिए गए 


न्त "< . 


प० 
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ऋण भी सम्मिलित रहेंगे जिससे राज्य अपने पूंजीगत वजट बना सके; 


(४) राष्ट्रपति को चुनाव कमीशन के. परामर्श से राज्य विधान सभा 
के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के प्रइन पर निर्णाय करने के 
अधिकार की व्यवस्था की जाये; - 


(५४) कानून की घारा २२ का संशोधन किया जाये जिससे राज्य विधान 
मंडल २६ जनवरी, १६५० से १ श्रप्रेल, १६५२ तक के समय में राज्य तथा 
तत्सम्बन्धी सूची में सम्मिलित विषय के सस्बन्ध में संसद द्वारा पास किये गये 
कानूनों सें संशोधन कर सके; और 


(६) प्रत्येक राज्य के लिए 'झ्राकस्मिक कोष' की स्थापना की जाये । 


इन व्यवस्थाओं से सम्बन्धित एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 
'पास किया गया श्रौर भाग “ग' राज्य शासन ( संशोधन ) कानून १ श्रप्रैल, 
:१६५४ को लागू हुआ । 


बिलासपुर 
बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला देने का निर्णय किया गया है। 
“इसलिए हिमाचल प्रदेश का लेपिटनेंट गवर्नर बिलासपुर का चीफ कमिइनर भी 
“नियुक्त किया गया । इस परिवतन के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के विभिन्‍न 
“विभागों के प्रधानों के अधिकार में बिलासपुर के भी तत्सम्बन्धी विभाग कर 
“दिये गये । बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से मिला दिये जाने के 
'पूर्व दोनों राज्यों के प्रशासन में एक प्रकार से एकरूपता ला दी गई है । 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश” 

१६५३ का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ( भाग “ख” के राज्य ) 
'आदेश राष्ट्रपति द्वारा २६ दिसम्बर, १६४५३ को जारी किया. गया . था। इस 
आ्रादेश में जो राज्य सरकारों तथा राजप्रमुख के परामर्श से जारी किया गया 
'था, भाग “ख” के' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाघीशों की पेन्ान, छुट्टी, 
उनके भत्तों तथा यात्रा-भत्तों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं दी गई हें । इस आदेश के 


८ 


सातवा- वष 


भ्रन्तर्गत वे न्ययाधीज्ञ भी आ जायेंगे जो एक निर्दिष्ट रुमय के लिए इन उच्च 
' न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अथवा सामान्य न्यायाधीश रहे तथा जो श्रादेशः 
जारी होने की तिथि के पहले श्रवकाद प्राप्त कर चुके है | 


भाग ख' और “ग राज्यों में काइतकारी-कानून-सुधार 
हैदराबाद, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल भौर हिमाचल प्रदेश में काइदकारी 
. कानून में सुधार किये गये। विन्ध्य प्रदेश और भोपाल में कानून द्वारा जागीरों' 
- का उन्मूलन हो गया है जिसके श्रेतर्गत वर्तमान काइतकारों को स्वश्वाधिकार 
श्र जागीरदारों को मुआविज्ञे का भुगतान भी शामिल हैं। :इन उपायों को 
योजना कम्तीक्षन के साथ परासशे-पूर्वक किया गंया है और ये पंचवर्षीय योजना 
की मुख्य सिफ़ारिशों के अ्रनुकूल हैं। _ ह 


..... सलाहकार-परिषद 
वा भाग शासन अधिनियस १६५१ की धारा ४२ के अनुसार तिपुरष 
.. और मणिपुर में सलाहकार परिषदें बनाई गईं। जिपुरा की सलाहकार-परिपद 
. में तीन गेर सरकारी सदस्य हैं श्रौर मरिगपुर की परिषद में पाँच । 


का सीमा का समन्वय ५ 

राजस्थान और बम्घई, तिसुवांकुर-कोचीन और मद्रास तथा विहार श्रौर 

- उड़ीसा के मध्य सीमा-समन्वय सम्बन्धी कई प्रश्न उठे, जित पर अब राष्य- 
'.. पुनर्गठन केमीश्ञन विचार करेगा |. हा गा 


स्व भाग के राज्यों को विशेषसहायता.... 
राजस्थान, मध्यभारत, सौराष्ट्र और पेप्सु के साथ किये गये संघीय 
'वित्तीय एकीकरण सम्बन्धी. समभौतों की शर्त के अनुसार भारत सरकार ने: ५ 
इन चार राज्यों को १६५१-५२ में ३ करोड़ रुपया देना निश्चित किया है।. . 
' यह रुपया क्षेम्द्रीय सरकार द्वारा स्वीडृ त राज्यीय योजनाओं पर व्यय हुआ है । 
. इन योजनाओं में सिचाई- के साधन, देहात सें जल व्यवस्था, श्रौर सड़कों शोर: 


, पुलों का निर्माण शामिल है । 


इन चारों राज्यों को उदते समभझोौतों की झर्ते के श्रनुसार और श्रधिकः 


 आ-+) 


ना 


आन्तरिक 


सहायता देने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारत सरकार ने श्री० एन० 
वी० गाडगिल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो इस राज्यों की खास- 
खास आावद्यकताओं की जांच करेगी । 
सरकार ने कसेटी की सिफारिशों को यह समझकर स्वीकार कर लिया है - 
कि राज्य सरकारें भी उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी जो कसेदी ने 
“ प्रशासनिक श्र श्रायोजनात्मक शासन-यन्त्र के सुधार की दृष्टि से की हैं। इस 
निशचय के कारण उस विशेष सहायता के श्रतिरिक्त जो कि इन राज्यों को दी 
जा चुकी हैं, राज्यों की पंचवर्षोष योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय 
सहायता में से ४ करोड़ रु० की सहायता सीधे अनुदान के रूप सें दी जायगी, 
ऋणों के रूप में नहीं । यह चार करोड़ रुपये की रकम राज्यों में इस प्रकार 
वितरित होगी :-- ह॒ े 


लाख रुपये 
सोराष्ट्र १०० 
मध्यभारत १०० 
राजस्थान १५० 
पेप्सू ५० ' 


ह। 
प्रशासनिक इमारतों, सड़कों और गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाश्रों 
की व्यवस्था के लिए, श्रागामी दो वर्षो में इस राज्यों को ४ करोड़ रुपये तदर्थ 
अनुदान के रूप में श्लोर दिये जाएंगे । यह तदर्थ शनुंदात इस प्रकार वितरित 


होगा-- ४ 


ऐ लाख रुपये 
सोराष्ट्र 8० 
मध्यभारत १०० * 
राजस्थान ,. १५० 
पेप्सू ६० 


है उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए १६५४-५५ के केद्वीय बज में 
ऋमदाः २९५ लाख श्ौर १५० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। शेष रुपया 
“इन राज्यों को श्रावश्यकतानुसार दिया जायगा । 


पद 


सातवाँ वर्ष _ 


.ग' भाग के राज्यों को श्रनदान 


भोपाल, हिमाचल प्रदेश, और, वि.ध्य प्रदेश की श्रपनी श्रलग एकीकृत -' 


* निधियां हैं, परन्तु केद्रीोय सरकार के राजस्व से वाधषिक ग्रनदान भी इन. . 
“मिधियों को मिलता है.। । 


कच्छ, -मरिपुर और त्रिपुरा की श्रपनी अलग स्वीकृत' निधियां नहीं हें, 
: ,उनका राजस्व और. अन्य श्राय केन्द्रीय राजस्व में जसा होती हैँ-और उनके 
व्यय की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की जाती है। - 


के केन्द्र और “ग' भाग के राज्य . 

यह निश्चय हो चुका है कि भारत सरकार के मन्‍्त्रालय 'ग' भाग के 
. राज्यों के अपने प्रशासनाधीन विषयों को संभालें और राज्यमन्त्रालय, शान्ति - 
और व्यवस्था, शासकों के श्रधिकार और विशेषाधिकार तथा भारत सरकार 
अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजें गये विधेयकों की जांच-पड़ताल, राज्य 
- की आ्रान्तरिक समस्याझ्रों के सुलझाने आदि का «कार्य करे। राज्य-मन्त्रालय 
“गए भाग के राज्यों के बजटों की जांच-पड़ताल भी करता है। 


ऊ 


संचार 


नागरिक हवाई यात्रा : 

... देश के वायु परिवहन उद्योग को श्रार्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये, 
उसका. राष्दीयकरण कर दिया गया और १५ जुलाई, १६५३ को दो वायु निगम 
बनाये गये (१) एश्रर इण्डिया इन्‍्टरनेशनल और (२) इण्डियन एश्ररलाइन्स 
कारपोरेशन । इन निगमों ने १ श्रगस्त, १६५३ को € श्रनुसूचित वायु परिवहन 
कम्पनियों का कास श्रपने हाथ में ले. लिया । | : 


एश्वर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ब्रिटेन श्रौर नेरोबी की सेवायें जारी रखीं। 


ज्कु््ुी ते 


आन्तरिक 


दे अ्रक्तूवर, १६४३ से नेरोबी वाली सेवा की गति बढ़ाकर पखवाढ़े में ३ बार 
से सप्ताह में २ बार कर दी गई। ब्रिदेत वाली सेवा की गति भी बढ़ा दी गई 
और सप्ताह में ३ बार से ४ बार कर दी गई। इसके अलावा एश्र इण्डिया 
इन्दरनेशनल ने १६५४ के सध्य तक बेंकाक और सनीला, हांगकांग होकर 
टोकियो को और सिंगापुर होकर जकार्ता को नई सेवा जारी करने को योजना 


बनाई है । ट 


इण्डियन एग्ररलाइन्स कारपोरेशन अपने डकोठा हंवांई जहाजों के स्थान 
पर नयी किस्म के हवाई जहाज रखना चाहता है और इसके लिये १६५४-५५ 
के बजट में श्रावश्यक व्यवस्था हो गई.है । 


७ नवस्बर, १६९५३ को पाकिस्तान से बातचोत करने के चाद इण्डियन 
एग्ररलाइन्स ने श्रमृतसर-लाहोर-काबुल-कंधार्र मार्ग पर दिल्‍ली से अफगा- 
निस्तान को नई सेवा जारी की । पहले वम्बई से काबुल तक एक सेवा थी, 
जो कराची, जहीदन, श्रौर कंधार के टेढ़े-मेढ़े मार्ग से जाती थी । 


इस वर्ष वायु-सेवाओं के संचालन के लिये भूमि सम्बन्धी सुविधाओं को 
व्यवस्था में विशेष सुधार हुआ । समुचित वायु यातायात नियन्त्रण तया तार- 
टेलीफोन संचार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कूचविहार और 

. बल्रघाट के हवाई स्टेशन पद्चिचमी बंगाल की सरकार से ले लिये गये । 


डमडम में एक दूसरा रन-वे और डवब्ल्यू. टी. स्टेशन बन कर तैयार हो 
'गया । सान्‍्ता ऋज के रन-वे श्र बढ़ा दिये गये तथा पालम में वर्तमान टेक्सी- 
सार्ग चौड़ा कर दिया गया और एक नया सार्ग और बनाया गया । 


इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र ने व्यापारिक विमान- 
चालकों, नाविकों, भूमि-यन्त्रशास्त्रियों, वायु यातायात नियन्त्रण श्रफसरों और 
रेडियो झ्लापरेटरों तथा टेकनिशियनों को प्रशिक्षरय दिया । इनके अलावा चायु- 
' संचार-संगठन के कर्मचारियों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का श्रायोजन 
किया गया 4 कोलम्बो योजना के अ्रनुसार नागरिक उड्डयन के विभिन्‍न विषयों 
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प्रा 


' सातंवाँ वर्ष 


के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र में १६ स्थान .दक्षिण और दक्षिण पुर्वो .एशिया के 


नागरिकों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं। 


+९ 


जयपुर म॑ राजरथान पलाइंग वलव नामक एक नये उडडयन क्लब को 


-सहायता दी. गई । दस: क्लब वहाँ पहले से. ही विद्यमान थे। १६४३-५४ 


से इन उड़्डयन क्लबों ने कुल मिला कर १२७ “क” श्रेणो के और ३६ “खा” 


.  श्ेरी के विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया। पूना श्र दिल्‍ली के दोनों 


सलाइडिंग क्लबों को सरकारी सहायता मिलती रहती है श्रौर उन्होंने ७१ एलाइडर 
चालकों को प्रशिक्षण दिया। उड़्डयन और ग्लाइडिंग क्‍लबों को कुल १४.८ 


लाख रुपये की सहायता दी गई। 


सरकारी सहायता के बावजूद, पुना का भारतीय ग्लाइडिग संघ आर्थिके 


' कठिनाइयों में फेंसता.जां रहा है । श्रव सरकार ने उसे अपने श्रधिकार में लेने 


का निजइ्चय कर लिया है।  .  , 


.. ु मौसम सूचता * 
, .... भारतीय मौसम सूचना विभाग सेनिक और श्रसेनिक हवाई यात्रा, 


| नाविक श्रौर व्यापारिक जहाजरानो, बन्दरगाह, क्रुषि, वनों, सिंचाई और 


बिजली योजनाओं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, रेलों, सा्वेजनिक स्वास्थ्य 


संस्थाओं श्रौर जनसाधारण के लिये मौसम सम्बन्धी सूचनायें देता है। 


खास तौर से किसानों के लिये श्राकाशवारी के केन्द्रों से विभिन्‍न प्रादेशिक 
आपषाओं में मौसम सम्बन्धी सुचनायें दी जाती हैं। णे सूचनायें अ्रखवारों 


में भी छपती हैं श्र रुपया भेजनेवाले लोगों को तार हारा भी भेजी जातो 


हैं। उत्तर भारत, में एक वे धशाला की स्थापना के लिये. स्थान चुनने के लिये 


, उज्जैन में २ साल तक निरीक्षण परिस्थितियों के, देखने का प्रबन्ध किया 


जा चुका है। 


रेडियो वाय-ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की:योज़ना पर , विचार हो. रहा: है । 
ये केच्द्र अधिक ऊँचाई पर - और वर्षा के दिनों में ऊपर की . हवाओं का अध्ययन 
“किया करेंगे | हवाई जहाजों को आँघी-तुफान की सूचना देने के लिये देश के 


क्र 


हैरी 


“ झ्ान्तरिक 


अन्दर खास-खास भअरन्तर्राष्ट्रीय हवाईअ्रड्डों पर रडार यन्त्र लगाने -पर भी 
विचार हो रहा है। 


आसाम और उत्तरपुर्वों सोमा प्रदेश में सोौसम-सूचना-संगठन को दृढ़ 
बनाने के उपाय किये जा रहे 


समुद्रपार संचार | 
पंचवर्षोप विकास योजना के श्रन्त्गंत समुद्रपार संचार सेवा के लिये नयी 
योजनायें श्रारमभ्भ की जा रही हैं । कलकत्ता में प्रसारण शस संग्रहराण केन्द्रों की 
स्थापना के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है और निर्माण.कार्य शुरू हो गया 
है । ब्रिटेन और लन्‍्दन से मिले हुए श्रन्य देशों को जानेवाले प्रादेशिक विदेशी 
तारों के प्रेषणण के लिये कलकत्ता में एक नम॒ने का केन्द्र मार्च १६९५३ में खोला 
जया । जब यह केन्द्र पुर्णतया विकसित हो जायगा, तो यह अमेरिका के लिये 
'एक सीधी देलीफोन सेवा और पूर्व तथा सुदरपूर्व के देशों के लिये--सीधी तार 
आर टेलीफोन सेवाप्नों की व्यवस्था कर सकेगा। 
कलकत्ता और लन्‍्दन के बीच एक सीधी वेतार के तार की सेवा १२ 
सारे, १९५३ को और भारत तथा पूर्वी भ्रफ्रीका (नेरोबी) के बीच एके सीधी 
रेडियो टेलीफोन सेवा १८ अगस्त, १६५३ को स्थापित हुई। भारत और 
हांगकांग तथा भारत और स्विट्जरलेंड के बीच एक-एक सीघी रेडियो टेलीफोन 
सेवा क्रमशः २३ दिसम्बर, १६५३ और १ मां, १६५४ को आरम्भ हुई । 


इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
पंचवर्षीय योजना में इस कारखाने के लिए उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार 
निश्चित किया गया था-ठेलीफोन-२५,०००, एक्सचेंज लाइनें--२०,००० | 
यह लक्ष्य पुरा हो उका है । योजना-काल के लिये नये लक्ष्य इस प्रकार हैं:--- 
टेलीफोन-६०,०००, एक्सचेंज लाइनें-४०,००० । शेश्रर पूंजी को २.५ करोड़ 
रूपये से बढ़ाकर ४ करोड़ रुपये कर देने का विचार है । 


... यह कारखाना कण्डेससे को छोड़कर देलीफोन यन्त्र के शेष सब भाग 
सैयार करता है। शझ्राशा है, कण्डेसर्स भी शीक्ष ही तैयार होने लगेंगे । कारखाने 


प्छ 


सातवा चवष 


में स्वचालित एक्सचेंज सामग्री श्र प्रसारण सामग्री भी तंयार होती है। एक 
' मार्ग वाले टेलीफोन का सामान तो श्रव॒ भी तैयार होता है, १६५४-५४ में तीन 
मार्ग वाले:टेलीफोन का सामान भी बनने लगेगा । 


बेतार के तार के आयोजन और एकीकरण का संगठन 
यह संगठन बेतार के तार के संचालन के श्रायोजन और एकीकरण के 
लिये १९५२ में स्थापित हुआ था । १६५३ में उन योजनाओं के श्रनसार, जो 
१६५१ में जनेवा में श्रसाधारण प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन में स्वीकृत हुई 
थीं, नाविक और वेज्ञानिक गति-तीवूता में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारत में बेतार के 
तार के ऐसे संचालन-कार्य, जिनसे भूमध्यसागर श्रौर दक्षिण-पुर्वी एशिया के 
प्रदेशों में वेमानिक सेवाओं के लिए रुकावट पंदा हो सकती थी, बन्द कर दिये 
गये और इस प्रकार उन प्रदेशों की .गति-तोब्नता की योजनाश्रों को पूर्ति में 
' सहायता की गई । वायरलेस आपरेटरों के लिए ई परीक्षाश्रों की व्यवस्था को 
गई । संगठन की अ्रधीनता में सानीटरिंग ( 770760778 ) सम्बन्धी कुछ 
सुविधायें भी उपस्थित की गई हैं श्रौर उन बहुत सी टैक्निकल जिम्मेदारियों को 
पूरा करने के लिये, जो श्रन्तर्राष्ट्रीय तार टेलीफोन संचार समभौता तथा श्रन्य 
अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर हस्ताक्षर करने के कारण भोरत पर श्रा पड़ी. है, देश- 
देश में बहुत से मांनीटरिंग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हेँ।.. 


ह | .  “डाकखाने 
अक्तूबर १६५४ में पहली भारतीय डाक (टिकट को जारी हुए परे १०० 
- वर्ष हो जायेंगे । इस श्रवसर पर एक प्रन्तर्राप्ट्रीय टिकट-संग्रह श्रौर डाक प्रदर्शनी 
होगी तथा कुछ विशेष प्रकार को टिकटें श्रोर उन >भारतीय डाक टिकटों कौ 
उन्हीं रंगों की प्रतिकृतियों का एक स्मारक अल्बम जारी किया जांयगा, जो 
विगत १०० वर्षों में इस्तेमाल होती रही हैँ । भारतीय डाकखानों श्रौर डाक 
टिकटों का इतिहास भी प्रकाशित किया जायगा। इस द्ाताबव्दी-समारोह में कई 
विदेशी डाक-प्रशासन भाग लेंगे। 


२,००० या २,००० से श्रधिक श्ावादी वाले गांवों में डाकखाने स्थापित 
करने का कार्यक्रम ३९ सा, १६५३ तक॑ पूरा हो गया। १ अम्ल, १६४३ प्ले 
गांवों में डाकखाने स्थापित करने को एक नई नीति पर झमल हो रहा है। 


सामाजिक 


इसके अनुसार ऐसे ग्राम-समूहों में डाकखाना स्थापित किया जाता है, जिसकी 
श्राबादी २,००० या २,००० से अ्रधिक होती है । इसमें इस बात का भी ध्यान 
रखा जा सकता है कि डाकखाना किसी गांव से कितनी दूर है। १ अप्रैल,. 
१६५३ से दिसम्बर, १६५३ तक १,३७२ नये डाकखाने स्थापित किये गये । 


इस वर्ष तीन बार स्मारक-टिकटें जारी की गईं : (१) रेलवे-शताब्दी के 
अवसर पर (२) २६ मई, १६५३ को एवरेस्ट-विजय के उपलक्ष्य में और (३) 
नवस्बर, १६५३ में भारतीय तार शताव्दी के श्रवसर पर । 


तार ह 
दिसस्‍्बर, १६५३ तक १५० संयुक्त तारघर खोले गये, जिससे भारत में 
तारघरों की कुल संख्या ८,६२० हो गई । जिले के समस्त मुख्य नगरों में तार- 
सुविधायें प्रदान की जायेंगी । 


विभिन्‍न नगरों के मध्य अ्रधिक सीधा सम्पर्क हो जाने के कारण, श्रधिक 
व्यस्त शाखाओं पर वी. एफ. टी. लग जाने के कारण, सभी मुख्य सकिटों पर 
देलीप्रिण्टर लग जाने के कारण तथा देलीप्रिटरों की सफाई का कार्यक्रम जारी 
हो जाने, के कारण तार-सेवा की कुशलता बहुत बढ़ गई । 


आद्या की जाती है कि फीता-प्रणाली से तार भेजने में देरी न हुमा 
करेगी । इस प्रणणाली के लिये सामान मंगा लिया गया है ओर बम्वई के केन्द्रीय 
तारघर में लगा दिया गया है । नई दिल्‍ली, कलकत्ता तथा श्रन्‍्य मुख्य नंगरों 
में भी. इस पद्धति को जारी करने पर विचार हो रहा है। 


हिन्दी लिपि में भारतोय भाषा-तार-सेवा और भी कई जगह जारी की 
गई और श्रब ५२५ तारघरों में उपलब्ध है । थोड़ी दूरी वाले ट्रक टेलीफोन 
सकिटों में इस सेवा को 'फोनोकम'- हारा. और भी स्थानों में जारी करने की 
व्यवस्था की जा रही है । भारतीय भाषाओं में इस वर्ष १८,६३६ तार भेजें 
गये, जबकि गत वर्ष कुल ७,८०१ ही भेजे गये थे। विभाग ने जो हिन्दी टेली- 
प्रिण्टर तैयार किया था, वह सफल सिद्ध हुआ है, परन्तु उसको गति अंग्रेजी केः 
देलीप्रिन्टर की अ्रपेक्षा कम है 


् 


3, मे टेलीफोन 

जनवरी से दिसम्बर, १६५३ तक ४८ नये. टेलीफोन-एंक्सचेंज खोले गये 
, और ८.एक्सचेंज जम्मू और काइ्मीर राज्य में १६ सितम्बर, १६५३ को श्रधि- 
कार में लिये गये ।.२१ हजार से भी अ्रधिक नये टेलीफोन लगाये गये। ३९ 
' 'दिसस्व॒र, १६५३ को टेलीफोनों की कुल संख्या २,१८,००० से अ्रधिक थी । 
१६५३ में ४१६ सार्वजनिक 'काल आफिस' खोले गये, जिससे ३१ दिसम्बर, 
: : १६४३ को उनकी संख्या कुल ३,९५८ हो गईं। यह नि३चय किया गया है कि 

' समस्त जिला-नगरों में दु क-टेलीफोन की व्यवस्था की जाय । 

(. १६५३-५४ सें लगभग - १३० लाख ट्रंककाल हुए, जबकि अ्रविभाजित 
“भारत में १६३८-३६ सें केवल २२९,५०,००० ही ट्रक-काल हुए थे । पिछले 
“वर्ष, बढ़े हुए काम को देखते हुए १४ श्रतिरिक्‍त ट्रक़ लाइनें, १४ सिगिल-चेनल 
नकरियर;, १३ थीचेनल करियर और २ ट्वेल्व-चेनल केरियर' विभिन्‍न मार्गों 
. पर लगाये गये । ः ः 


... कलकत्ता में केद्बीय, जोड़ासां को और एंपेन्यू के स्वचालित एक्सचेंजों के 
“स्थापित होने से भारत में पहली सीधी एक्स बेंज प्रणाली आरम्भ हुई । फ़लकत्ता 
' “में और भी एक्सचेंज योजनानुसार बन रहे हैं । 


१६ नवम्बर,-१९५३ को भारत . सरकार ने राष्ट्रीय टेलीफोन-संचार- 
“विकास और गवेबण्णा-परासदं-समिति नाम की एक समिति बनाई, जिसमें उच्च- 
नकोटि. के वैज्ञानिक रखे गये । 


सी डाक की दरें 
..... १६४८-४६ से डाक विभाग में अधिक घाटा होते रहने के कारण श्रप्रेल 
और सई, १६५४३ में डाक की कुछ दरें बढ़ानी पड़ीं। इस यूद्धि से १६५३-५४ 
के अनमानित घाटे में काफी कमी हुई | फिर भी यह समक्ता जा रहा है - कि 
गांवों में डाक-सुविधायें बढ़ाने के - कार्यक्रम तथा अन्य झलाभजनक कार्यों के 
आरम्भ के कारण घाटा फिर बढ़ जायगा । 


अर शान्तरिक 


परिवहन 


बन्दरगाह 

कलकत्ता, वसम्बई, सद्रास और कोचीन के बड़े बन्दरगाहों फो सुधारने के 

लिए कई योजनायें बनाई गई हैं श्रौर निर्माणण-कार्य पर लगभग ३६२.२० लाख 
रुपया व्यय भी हो चुका है । इस व्यय को पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार ने 
“१६५ लाख रुपया कर्ज़ दिया है। कांडला में बन्दरगाह का निर्मारण सितम्बर, 


१६५३ में आरम्भ हुआ था। इस पर भ्रनुभानतः ६-६५ करोड़ रुपया व्यय होगा। 


बस्वई बन्दरगाह पर नये सरीन श्राइल ठमिनल का निर्माणण हो रहा है । 
चुस पर लगभग ७ करोड़ रुपया व्यय होगा । इस योजना के लिए . सरकार ने 
३ करोड़ रुपया कर्ज दिया है । 


देश के लास-खास छोटे बन्दरगाहों को सुधारने का कार्यक्रम भी बना 
“लिया गया है श्रौर उसके श्रनुसार कई तटवर्तो राज्यों में काम हो रहा है । इन 
“राज्यों को २२.६३ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है, पंचवर्षीय योजना 
'की श्रवधि में केन्द्र को ओर से इन्हें कुल 5० लाख रुपये की सहायता दी 
जायगी। 


अंतर्देशीय जल-परिवहन 

भारत में ५,५०० मोल से भी अधिक लम्बा जल-सार्ग नौकानयन के 
योग्य है। सुख्य जलमागग इस प्रकार हेँ-गंगा, ब्रह्मपुत्न और उनकी सहायक 
'नदियां, गोदावरी, कृष्णा, और तिरुवांकुर-कोचीन के सामुद्रिक जलसार्ग और 
'नहरें । मद्रास और आन्ध्र राज्यों में वकिघम नहर और पश्चिमी समुद्र तट को 
'नहरें और उड़ीसा सें महानदी की नहरें भी उत्तम जलमार्ग हैँ । नई बहुदं शीय 
नदी घाटी योजनाश्रों सें चौकानयन योग्य जलम्ता्गों की भी योजनायें झामिल 
हैं। राज्य-सरकारों में प्रभावपुर्ण सामंजस्य के लिये श्रन्तर्राज्यीय संगठनों की 
आवश्यकता है । यंगा-ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-बोर्ड ने इस दिल्ला में कार्य भी 
आरम्भ कर दिया है। 


€ 
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न .:  सड़क-परिवहन 
पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने से उत्पन्न होने वाली परिवहन 
सस्बन्धी भ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रायोजन के कुछ पहलुओं पर 
: सलाह देने के लिये योजना कमीशन,परिवहन, रेलवे, उत्पादन, व्यापार और 
उद्योग, स्राद्य और कृषि तथा श्रम मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों का एक गवेषणा- 
दल बनाया गया है। . ह ० | 


दिल्‍ली-परिवहन-सेवा ( डी० टी० एस० ). 

- दिल्‍ली-सड़क-परिवहन-प्राधिकार-जांच-समिति की सिफारिशों के श्रनुसार 
कार्य करने से बस-सेवा में काफी सुधार हुआ है । ८८ पुरानी बसें रही करार 
दे दी गईं, ६४ नई बसे चालू की गईं, और -मार्च, १६५४ तक ७० बरसे और 
चालू हो जायेंगी । इस. प्रकार बसों की कुल संख्या ३१६ हो जायगी। बस- 


क 


'.. यात्रियों के लिये ४१ सुरक्षा-स्थान बनाने की स्वीकृति मिल- गई है श्रौर २. 


* डिपो श्र एक केन्द्रीय कारखाना शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाले हैं; इन पर 
लगभग २० लाख: रु० खर्च होगा । ७० नई डीज़िल बसें खरीदने श्रीर कारखाना 
तथा डिपो बनाने के लिए प्राधिकार को ४४ लाख रुपया कर्ज दिया गया है 
१६५४ सें प्राधिकार को लगभग २.६७ लाख रुपये का लाभ होगा, जवकिः 
पिछले साल ३.६६ लाख रुपये का लाभ हुआ था । ः । 


जहाजरानी 
इस साल पुराने जहाजों की कीमतें गिरने लगीं श्रोर भारतोय जहाजी' 
कम्पनियों ने बाहर से पुराने. जहाज खरीद कर अपने जहाजों की संख्या बढ़ा 
लो । १६५३ के श्रन्त सें कुल भारतीय जहाजों का टन भार ४,३३,००० जी० 
आर० टी० था। परन्तु जहाजों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी, जितनी कि योजना 
कमीशन के कार्यक्रम में बनाई गई थी। इसलिये सरकार ने भारतीय जहाजी- 
कम्पनियों के लिये कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाना स्वीकार कर लिया है। 


देश का समस्त तटीय व्यापार उन जहाजों द्वारा हुआ्ला जो भारतीय 
कम्पनियों के अपने थे या किराये पर लिये गये थे । साल में २५ लाख ठने माल 
तट पर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया गया, जिसमें कोयला १२ लाख 
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डन और नमक ३ लाख ठन था ।॥ तटीय जहाजों के खरीदने के लिये कज़े देने 
के वास्ते इस वर्ष के बजट सें एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । 

भारतीय जहाजी कम्पनियों को १६५२-५३ में समुद्र पार के व्यापार 
में 5.२५. करोड़ रुपया भाड़ा प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष ७.६२ करोड़ 
रूपया ही प्राप्त हुआ था । - | 


इस वर्ष, समुद्रपार व्यापार के लिये जहाज खरीदने के वास्ते २॥ प्रति- 
झात व्याज पर के देने के हेतु भी २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 


हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 5,००० डी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज तैयार 
हुए और ४ तैयार हो रहे हें । 


ईसस्‍्टर्न शिपिंग कारपोरेशन विशाखापत्तनम्‌ शिपयार्ड में झ्राठ-आठ हजार 
उन के दो जहाज बना रहा है। 


भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए नाविकों के प्रशिक्षण में काफी प्रगति 

, हुई ॥ लगभग एक हजार लड़के नाविक-प्रशिक्षण-जहाजों-'भद्रा' श्रौर 'मेखला 

से पास होकर निकले । ये जहाज ऋरमशः कलकत्ता और विशाखापतनम्‌ में खड़े 
हैं ॥ इन सब लड़कों को अ्रव काम मिल गया है । 


ह भारत में पहला रडार-प्रशिक्षण-केन्द्र नाविक और इंजीनियरिंग कालेज 
के तत्वाधान में श्रक्तुबर, १६५३ में खुला । 


... नाविक इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की नई योजना के श्रनुसार १६४६ में 
४६ नोसिखुझों का जो पहला दल भर्ती किया गया था, वह १६५३ में नाविक 
इंजीनियरिंग कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकला | २८ झौर शिक्षार्थियों 
से 'डफरिन' से 'क' भाग पास किया। इस प्रकार इस वर्ष सरकार द्वारा प्रशि- 
फ्षित कुल लड़कों की संख्या ७४ हो गईं । 


६३ 
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5 प्रकाश-स्तम्भ विकास 

प्रकाशस्तस्भ-विभाग श्रव परिवहन-मंत्रालय- के श्रधीन एक स्वतस्त्र 
एकक के रूप में कार्य कर रहा है। यह जहाजरानो के प्रधान निर्देशक के... 
. कार्यालय से १ जुलाई, १६५३ को पृथक्‌ हुआ था। $5 काशस्तम्भों के विकांस-- 
. » व्यय और- नाविक उपकरख्ों के सुधार-व्यय की पूि के लिये जून, १६५३ 
: में जहाजों पर प्रकाश-शुल्क बंढ़ां दिया गया । * हु 

चेनगुर्ला रावस लाइटहाउस और आइस्टर लाइट हाउस के लिये दोः 
मोटरबोदें बनाई गई हैं । पेरोटन, डोल्फ़िन्स नौज़, कोलईफोर्ट और भटकल: 
में नये स्तम्भ शौर कर्मचारियों के लिये सकान बनाये जा रहे हैं। 


भारत के समुद्रतट पर अ्रकाद् की देखभाल करने के लिये विभाग ने 
५०,००० पौंड का एक पुराना जहाज- खरीदा है । 

कांडला बन्दरंगाह सें नोका-सार्ग के निर्देशन और प्रकाशन, के लिये जो: 
योजना बनाई गई थी, उसमें काफी प्रगति हो चुकी है । 


पर्यटकों का आगमन ह 

१६५४३ में विदेशों से पर्यंटन- के लिये आने बाले यात्रियों की संख्या 

२८,०६० थी । .इनसें- ६,२०६ अमेरिकी थे। श्रीनगर श्रौर बनारस में नये 

यात्री-सुचना दपतर खोले गये हैं और श्रव भारत में ऐसे दफ्तरों .की 

< संख्या सात हो गई है । एक दफ्तर भारत के बाहर भी है । 'सीसा-संबन्धी 

.._ नियम, विज्ञ और सीमा-शुल्क सम्बन्धी नियस भ्रधिक सरल बना दिये गये हें ॥ 

पर्यटकों की सुविधा के लिये बहुत-ली प्रकाशन-सामग्री तैयार की गई ” 

और विदेशों तथा भारत, में वितरित की गई हूं। इस सामग्री में. पुस्तक- 
पुस्तिकाएं, फोल्डर, पोस्टर, कलेंडर, :चित्र-कार्ड, साडेल और फिल्म हैं। 


जे  सड़क-विकास . _ 
दिसम्बर, १६५३ तक राष्ट्रीय राजमार्गों का २६३ मील ,लंस्वा हिस्सा 


 हड 
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. और १६ बड़े पुल बन कर तंयार हुए । वर्तेमान राजमार्गों का १ 
लम्बा हिस्सा सुधारा गया । ' 


व भाग के राज्यों में तथा उत्तर-पूर्वी सीसा एजेन्सी में १,११३ सील 
लम्बी सड़क वनाई गई और ४०३ मील लम्बी वर्तमान सड़क सुधारी गई ६ 
इसमें श्रासाम को त्रिपुरा से मिलाले चली १३४ मील लम्बी नई श्रमरतला- 
आसाम सीसा-सड़क भी है। 


सरल 
विकास-कार्य 
चुनार-रावर्ट् स्गंज, चंडीगढ़ का वैकल्पिक मार्ग, राजकोट बाहर राज- 
कोट जंक्शन, पिहिज-नडियाद और साँगानेर शहर-तोड़ा रायसह विस्तार का 
एक भाग पुरा हो गया है श्लौर यात्तायात के लिये खुल गया है। 


नीचे लिखे रेल-मार्ग, जो तोड़ दिये यये थे, १६५३-५४ में फिर बना 
दिये गये :- बाविली-सालतर, शोरानर-नीलाम्वर, दसाद-कथाना, बालामऊ- 
साधोगंज, मदुरा-उसीलमपट्टी, नगरोटा-जोगेन्र नगर और भागलपुर-मन्दार 
पहाड़ी शाखायें । 


पुनस्संस्थापन की गति बढ़ाने के लिये बहुत से इंजन बाहुर से मंगाये जा 
रहे हैं। परन्तु सरकार की नीति यह है कि यथाह्ववित देशी साधनों का हो 
उपयोग किया ज/्य । श्रागामी चार चर्षों में, चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने 
को वाधिक उत्पादन-लक्ष्य १२० से बढ़ाकर १५० और तत्पश्चात्‌ २०० श्रौसत 
“दर्जे के इंजनों का कर दिया जायगा । इसी प्रकार दादा लोकोमोटदिव ऐंड 
इंजीनियरिंग कम्पनी भी १६५४-५५ में श्रपने ५० इंजन प्रतिवर्ष के उत्पादन- 
लक्ष्य को .प्राप्त कर लेगी, ऐसी झाशा है । यह कम्पनी अभ्रव तक कुल ५० 
इज्जन तेयार कर चुकी है । 


हर 


. सातवाँ वर्ष 
: यात्रो-गाड़ी के डिब्बे बाहर॑ से न सेंगाने की नीति पर भ्रमल हो. रहा है 
और हिन्दुरतान एश्ररक्राफट लिमिटेड तथा रेल-कारखानों की क्षमता बड़ा दी 


जाई है | े ॒ मु 


। * संचालन ु | 

१६५३-६४. में रेलों के समय-पालन में और, भी सुधार हुआ सब रेलों के 
साधन प्रयाग कुस्भ सेले के प्रबन्ध के लिये एकीकृत किये गये । मेले को लाने 
-के. लिये ३७४ और ले जाने के लिये ३४४ स्पेशल गाड़ियां छोड़ी गईं। इसके 
अलावा मेला-क्षेत्र में ५१० शठल गाड़ियाँ चलाई गईं । रेलबे-कुशलता-विभाग 
से लगभग सभी रेलों की संचालन और संगठन सम्बन्धी समस्याञ्रीं पर विस्तृत 

अनुसन्धान किया है । माल के स्थानान्तरखण की बढ़ी-हुई माँग को पुरा करने 
के लिये परिवहन क्षमता बढ़ाने के उपाय किये गये जिनमें डिब्बों और इंजनों 
की संख्या, सार्ग और गोदाम की क्षमर्ता तथा माल के चढ़ाने-उतारने की 

- सुविधाओं में वृद्धि शामिल है । 


; यात्रियों के लिये सुविधा 

छोटे स्टेशनों पर यात्री-सुविधातओं में श्रच्छे प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, प्रकाश 

. युल आदि की व्यवस्था शामिल है। प्रथम श्रेणी के समाप्त हो जाने से भिम्न 

- श्रेणी के लिये स्थान बढ़ाना संभव हो गया है। तीसरे दर्जे के जो नये डिब्बे 
अने हैँ, उनमें चोड़ी सीटे हैं, पंखे हैं; प्रकांश है और श्रच्छे शौचालय हैं। 
सवारी गांड़ियों में भीड़भाड़ कम करने का भी प्रयत्न किया गया । श्रप्रेल से 
मवम्बर, १६९५३ तक १६० नई गांडियाँ चालू की गईं और १२६ गाड़ियों के 
सार्ग बढ़ाये गये । १ ६४९६-५० की तुलना में. सवारी गाड़ी की मील-संख्या 
बड़ीं लाइन पर २० प्रतिशत और छोटी लाइन पर ३० प्रतिशत बढ़ी । 


ु ' यात्री-सुख-सुविधा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के समीकरण के लिये सब 
रेलों पर श्रफसर नियुक्त किये जायेंगे। ये श्रफसर प्रत्येक रेल के विभिन्‍न .. 
विभाणों के मंध्य सामंजस्य स्थांपित करेंगे जिससे कि काम में शीघ्रता की जा * 
सके । वे वर्तमान परिस्थितियों का पता लगाते के लिये रेलों के विभिन्‍न खंडों 

. -का निरीक्षण करेंगे भशौर जहां भी कोई खराबी पाई जायेगी, वहाँ 'वे उचित 

कार्यवाही करेंगे । ः ० बिक 
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आन्तरिक 


हिन्दी पत्रव्यवहार के काम के लिये रेलवे-बोर्ड के दफतर में एक हिन्दी 
विभाग खोला गया है और रेल-विभाग में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के निश्चित 
हिन्दी पर्याय तैयार किये गये हूँ । यह भी नि३चय हुआ है कि रेलवे का श्रखिल 
भारतीय टाइमटेबिल हिन्दी में प्रकाशित किया जाय । रेल-कर्मचारियों को 
भर्ती को श्रासान बनाने की दृष्टि से दो और रेलवे सेवा कमोशन बनाये गये 


हें-एक इलाहाबाद में और दूसरा मद्रास में । 


रेलवे भ्रष्टाचार की जांच के लिय आ्राचार्य कृपलानी की अश्रध्यक्षता में 
एक कमेटी नियुक्त की गई है । ! 


यद्यपि किराया-भाड़ा घटाना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी कई. प्रकार 
की रियायतें दी गई हैं। इनमें ये रियायतें शामिल हे :- १,५०० मील से 
अधिक दूरी के लिये तीन-चोथाई किराये पर सर्कूलर ट्झ्रर ठिकठें,- विद्यार्थियों 
के लिये ४५ दिन की राउंड दुअर टिकटें, गेर-सबर्वन क्षेत्रों में विद्यार्थियों के 
लिये मासिक टिकटें, एक श्रोर के ड्योढ़े किराये पर पहाड़ी स्थानों के लिये 
वापसी टिकटें श्रादि । 


रेलवे कर्मचारी ह 
रेल-कर्मंचारियों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। कुछ क्वार्टरों में 
आराम की चीजें बढ़ाई जा रही हैं शलौर १६५४-५४ के शअ्रन्त तक १८,४३२ 
नये क्वार्टर बनकर तैयार होने वाले हैं ॥ तपेदिक के रोगियों के लिये, हर 
मण्डल में, उपयुक्त स्थास्थ्यवर्धक स्थानों में इमारतें बनाने का निईुचय किया 
गया है । 


इस वर्ष, श्रमिकों और प्रवन्धकों के सम्बन्ध अच्छे “रहे । दोनों रेल , 
फेडरेशन मिलकर एक नया संगठन बन गया है जिसका नाम नेशनल फेडरेशन 
शआाफ़ इण्डियन रेलवेसन हैं । ह ह 


पंचदर्षीय योजना 
पंचवर्षोष योजना के श्रन्तगंत रेलों के लिग्ने ४०० करोड़ रुपये की राशि 
निश्चित की गईं है। १३१०४ करोड़ रुपये पहले दो वर्षों में खच॑ हो गये हें 
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और ७छ,८८ करोड़ रुपये चाल वर्ष में खर्च किये जायंगे। - योजना के शेष 
वर्षों में कारखानों पर व्यय बढ़ाने के लिये तथा इंजन और डिब्बे प्राप्त करने 


के लिये प्रबन्ध किया जां चुका है।. . : &, 


समहीकरण 
. : पुनः समहीकृत रेलों के संचालन से थ्‌ -स्विस में. सुविधा हो गई है। 
, उपयुक्त स्थानों पर इंजन एकीकृत किये जाने लगे हें, छोदे-छोटे शेड बन्द किये: 
जा रहे हें और इंजनों तथा डिब्बों का अ्रधिक श्रच्छा उपयोग होने लगा है। 


। प्रौद्योगिक प्रशिक्षण... [ 
सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के प्रशिक्षण के लिये पेराम्बर में एक 
-टेकनीकल स्कूल खोल दिया गया है । इस स्कूल में ३०० प्रशिक्षार्थोी एक साथ 


प्रविक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 


न्ज्छ 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन . 


संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के १५ सितम्बर, १६५३ को प्रारंम्भ हुए 
आठवें श्रधिवेशन के झ्रवसर पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती 
'विजयलक्ष्मी महासभा की श्रध्यक्ष चुनी गई। 


भ्रधिवेशन-काल में कोरियाई प्रइन यद्यपि पृष्ठभूमि में. रहा, पर हमारे 
संरक्षक दल की सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ तथा श्रन्यत्र श्रनेक स्थानों में की 
जई । दक्षिस अफ्रीका संध में भारतीय उद्भव के लोगों के प्रति होने वाले 
व्यवहार की ओर एतदर्थ राजनीतिक समिति का ध्यान गया। समिति हारा 
स्वीकृत एक प्रस्ताव में महासभा के अगले अ्रधिवेशन के सम्मुख रखें जाने के 
हेतु प्रस्तावों की रचना के लिए स्थापित सदभावता-समिति को जारी रखने की 
व्यवस्था रखी गयी। 


टोगोलेंड के टुस्ट-प्रदेशों के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस 
बात को श्राववइयकता पर जोर दिया कि इस प्रदेशों के श्रस्तित्व सें कोई भी 
'परिवर्तन करने के पूर्व इनके निवासियों की इच्छाओं का पता लगा लिया जाना 
“चाहिये । निरशस्त्रीकरणण तथा अणवम के उपयोग पर रोक लगाने से सम्बन्धित 
'प्रइन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित श्रायोग ने बहुत थोड़ी प्रगति -की । 
इस मामले में सुरक्षा परिषद , के स्थायी सदस्यों का सहयोग श्रावशयक था, 
इसलिये भारतीय दल ने श्रायोगः को एक ऐसी उपसमिति बनाने तथां उसकी 
“निजी बेठक बुलाने का सुझाव दिया जिसमें तत्सस्वन्धी राष्ट्र हों । ईंन सुझावों 


को महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में स्थान दिया गया । 


रा 


६ € 
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भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने श्रद्धं-विकसित क्षेत्रों के श्राथिक विकास . को ॥॒ 
प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित प्रस्तावों का भी हृदय से समर्थन किया। .झंडल- 
ने यह स्पष्ड रूप से बता दिया कि भारत किसी भी प्रकार की बेगार को स्वी- 


कार नहीं कर सकता। - 


भारत श्र्थ-संमाज परिषद का सदस्य बना रहा और महासभा द्वारा इसे 


तीन वर्षों के लिये टृस्टीशिप परिषद का भी सदस्प रन लिया गया। यमनेस्को 
के विगत सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा स्वीकत एक प्रस्ताव जनवरी, १९५३ में: 
“दिल्‍ली में गान्धीवादी विचारधारा और “ पंद्धति सम्बन्धी गोष्ठी के प्रतिवेदन 


के आधार पर तेयार हुआ | 


भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने खाद्य एवं कृषि संगठन में भी एक प्रस्ताव 
रखा जिसमें आ्रापत्तिकाल से भ्रकाल सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था रखी गयी । 
यद्यपि बचतवाले देशों की आवध्यक वित्त देने की श्रनिच्छा के कारण इस 
योजना को स्वीकार नहीं किया गया, पर यह ॒सिद्धान्त तो मानव ही लिया गया 


कि खाद्य एवं कृषि संगठन श्रन्तर्राष्ट्रीय सहायता के संगठन की दृष्टि से अन्य 
' सदस्य-राष्ट्रों का साथ देगा । 


भारत सरकार संयुवत राष्ट्र संघ के निम्नलिखित संगठनों के कार्यों में: 


भाग लेती आरा रही है : विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 


प्रन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़्डयन संगठन, श्रन्तरंष्ट्रीय ठेली-संचार संगठन, विश्व 
डाक यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुऑननिर्मारा तथा विकास सम्बन्धी 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक । १६५३ में भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की. 


परिषद और खाद्य एवं कृषि संगठन का फिर से सदस्य निर्वाचित- हुआ और 
'इसे यनीसेफ, सानव अधिकार कमीशन, ससमाज-कमीशन, आ्आंकड़ा-संकलन सम्बन्धी ' 


कमीशन, ताकोंटिक औषधियाँ _कसीशन, परिवहन और संचार कमीदान, तथा: 
वित्त कमीशन में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ । 


ञ्> 


कोलम्बो योजेना 


: भारत को श्रधिक विकसित देझों जैसे. कनाडा, ब्रिटेन, श्रास्ट्रोलिया तथा. 


स्यृज्ञीलेंड से श्राधिक तथा टेकनिकल सहायता प्राप्त हुई तथा दक्षिण : एशिया: . 


“बंदेशिक है 


के अ्रन्य 'सदस्य-राष्ट्रों को भारत ने सहायता दी ॥ इस सहायता का एक प्ंग है 
आरत में टेकनिकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां देना । 


* विदेशों से सहायता 

भारत को टेकनिकल सहयोग प्रशासन सम्बन्धी करार के श्रन्तर्गत 
अमेरिका से श्राथिक भ्रौर टेकनिकल सहायता मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ, 
भारत सरकार तथा नावें के बीच हुए एक त्रिदलीय समभोते के श्रन्तर्गत भारत 
को नादें से भी झ्राथिक और टेकनिकल सहायता मिली है। 


भारत के पड़ोसी राष्ट्र 

नव वर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण विधेयक पर विचार-विमर्श के लिये एक 
भारतीय दल दिसंम्बर, १९५३ में रंगून गया और बर्मा के अधिकारियों ने भारत 
सरकार के दृष्टिकोश पर विचार करने का वचन दिया है। मार्च और श्रप्रैल, 
१६५३ में भारत और वर्मा के प्रधान मंत्रियों ने भारत-बर्मा सीमा के दोनों ओर 
के जनजातीय क्षेत्रों का संयुक्त रूप से भ्रमण किया । वर्मा प्रदेश में चीनी 
राष्ट्रवादी सेना की कारंवाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने वर्मा द्वारा संयुक्त 
राष्ट्र संघ से की गयी शिकायत का भी समर्थन किया । 


भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों ने जनवरी १६५४ में नई दिल्‍ली में 
भेंट की और लंका में भारतीयों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में एक 
समभोौता हुआ । 


: नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध मंत्रीपुर्ण रहे तथा भारत ने नेपाल को 
वित्तीय श्रौर ठेकनिकल सहायता दी । एक उच्च भारतीय भ्रधिकारी नेपाल में 
टेकनिकल सिशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया । भारत में गोरखाशों की 
भर्तो करने वाले ब्रिटिश कार्यालय इस वर्ष बन्द हो गये। 

! २ 


भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों के विषय में सभी झूगड़ों के निपदारे के 

तथा दोनों के एक समान हितों के लिये सहयोग की भावना पैदा करने के प्रयत्न 
किए गए । जुलाई और अगस्त, १६४५३ में हुए सम्मेलनों के फलस्वरूप विभिन्‍न 

. समस्याओं के सम्बन्ध में समझौते हुए। चल सम्पत्ति सम्बन्धी समभौतों की 
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सातवा चष 


- सस्पुष्टि दोनों सरकारों ने की और जनवरी, १६५४-में उत्तको -कार्यात्वित. करने: 
' के आदेद्य जारी किये गये। दोनों देशों के बीच महत्वपुर्स प्रइ्नों के निषंटारे- 
“ 'की दृष्टि से दोगों देशों की सरकारों ने अपने-अ्रपने संत्नालयों को इस संस्वन्ध में 
ह बातचीत करने के निर्देश दिये। दोनों देक्षों के प्रधान मंत्रियों की इन बातचीतों 
 . की प्रगति से श्रवगत रखने- के ' लिये दोनों सरकारों ने एक अधिकारी-समितिः 
“ स्थापित की । 
। पूर्वी क्षेत्र से सस्बन्धित विभिन्‍न समस्यात्रों पर विचार-विमर्श के 
लिये ३० सितम्बर, १९५३ से २ अक्तुबर, १६४३ तक कलकत्ता में एक भारत- 
पाकिस्तान संम्मेलल हुआ । इस अवसर पर कूच बिहार श्रौर पूर्वी बंगाल की 


._. बस्तियों के विनिमय, सीसा निर्धारित करने तथा पूर्वी क्षेत्र के सीमा 


सस्वस्धी ऋगड़ों के निपटारे, आने. जाने की * स्वतंत्रता, सीमाओं पर होने वाले 


” - व्यापार तथा श्रप्नैल, १६९५० में हुए प्रधान मंत्रियों फे -सम्झोते के फलस्वरूप 


- उत्पन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार चिन्र्श. हुआ । श्रगस्त, १६४३ में नई दिल्‍ली/. 
: में अ्रपत्री वार्ता समाप्त करने पर भारत तथा .पाकिस्तान के प्रधान ,मंत्रियों ने 
एक संयकत विज्ञप्ति'में यह दृढ़ विचार व्यंकत्त किया कि काइसीर का प्रइन- 

वहां के निवासियों की इच्छानुसार हल किया जायेगा । ह 
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सेनिक सहायता दिये. जाने के सस्व्ध में 
हुई बातचीत से एक नयी स्थिति. पैदा हुई, जिसका प्रभाव कमीर के प्रइत पर, 
तो पड़ा ही, पर साथ ही साथ दोनों देशों के बीच के श्रन्य प्रश्नों प्र भी पड़ा ३: 
बातचीत का परिणास यह , हुआ कि अ्रमेरिका और पाकिस्तान. के बीच.एक 
सेनिक-सहायता का समभोता हो गया. जिसके कारण. भारत पाकिस्तान-सम्बन्धों 
में जदिलता आं गई। न्‍ ह 


भारत सरकार ने एक श्रधिकारी सिविकम राज्य को दिया जो वहाँ 
योजना श्रधिकारी के रूप में काम किरेगा। इसके श्रतिरिक्‍त श्रन्य प्रइनों पर 
सलाह देने के लिए सिविकस- राज्य फो समय-समय .पर और भी अ्रधिकारी 


दिये गये । 


- बेदेशिक - बःः 


४ .:-- भारत में विदेशी उपनिवेश * 

फ्रांसीती सरकार ने भारत का इस श्राश्यय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया 
कि जनमंत लिये बिना ही पांडिचेरी, कारीकल, .साही और यनाम के भारत 
को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की जाए। उनका 
कहना यह है कि फ्रांसीसी संविधान इस बात की अनुमति नहीं देताः। 

च्ज 

भारत स्थित पुतंगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुतंगाली सरकार द्वारा 
भारत सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना श्रस्वीकार किये जाने के 
परिणामस्वरूप लिस्वन स्थित हमारा राजदृतावास ११ जून, १६५३ को बंद कर 
दिया गया । 


दक्षिए-पूर्वे एशिया 
, भारत और हइण्डोनीशिया के बीच मित्रता की एक संधि १७ जून, १९६५३ 
-फो संयुक्तराष्ट्र संघ के सचिवालय सें पंजीकृत की गयी । 
श्राजाद हिन्द फौज तथा इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स लीग की सम्पत्ति, जो श्र 
मलय के शत्रु-सस्पत्ति-संरक्षक के अधिकार में है, दो तथा एक के श्रनुपात में 
भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दी जाएगी । सलय की सरकार ने मलय 
में भारतीय भज़दूरों को बसाने के लिये दो योजनाएँ तेयार की हैं । 


मध्यपूर्व 

मध्यपुर्दों देशों तथा भारत के बीच प्रतिनिधि मंडलों के विनिमय से इन " 

देशों के साथ भारत के सम्बन्ध दृढ़ हां गये। साथ ही निम्नलिखित संधियां: 
झौर समभोते भी हुए : 


» , १. भारत श्र इराक के बीच मित्रता का संधि सस्वन्धी स्वोकृति-पतन्नों 
का विनिमय २८ अप्रैल, १६५३ को हुआ भौर ६ सा, १६४५३ को व्यापार 
' सस्वन्धी समझोते पर हस्ताक्षर हुए । 


कक: सातवाँ वर्ष 


२. भारत तथा तुर्को के बीच एक व्यापार सस्बन्धी समभौते पर नयी .. 
दिल्‍ली में ४ जून, १६५३ को हस्ताक्षर हुए ! 


_ ३: भारत तथा मिस्र. के बीच व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी एक समभौते. 
' पर काहिरा-में ८ जुलाई, १९५३ को हस्ताक्षर हुए। । 
हु न * गु ५ 
सूडान को स्वशासन देने तथा उसके श्रात्मनिर्णय से सम्बन्धित आंग्ल- 
* सित्री समभौते में १७ सदस्यों के मिले जुले चुनाव कमीशन की स्थापना की 
' व्यवस्था की गयी जिसका भ्ध्यक्ष एक भारतीय हो। ब्विटिश श्रौर मिल्री सरकारों. 
- के श्रनुरोध पर सूडान में नये चुनावों की व्यवस्था करने के लिये मुख्य ' चुनाव 
ग्रायुवत श्री सुकुसार सेन की सेवाएं उधार दी गई । भारत सरकार ने भारतीयों 
तथा भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल करने के लिए ख्गरतूम में एक 
सम्पर्क-पअ्धिकारी नियुवत करने का निर्शाय किया है। - 
प -- सृदूरपूर्व 
भारत सरकार ने संयुवत राष्ट्र संघ में चीनी गशराज्य को प्रतिनिधित्व 
“दिलाने के श्रपने प्रयत्न जारी रखे । तिब्बत के सम्बन्ध में समान हितों के प्रइन 
'पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल पेकिंग - गण -और छीन 
के तिब्बती प्रदेश के सम्बन्ध में भारत भर चीन के बीच एक सन्धि पर हस्ता- 
. क्षर हुए ।_ | 


भारत-को रिया में युद्ध बन्द कराने का प्रयरन जन १६५३ से कर रहा 

था । जब- दोनों पक्ष युद्ध-बन्दियों की वापसी के प्रइव पर सहमत हुए, तो युद्ध 
बन्दी समभौते के श्रन्तर्गत कुछ विशेष दायित्व ग्रहरा करने के लिये दोनों शोर 
की सेनाओं ने भारत को श्रामन्त्रित किया तदनुसार तटस्थ-राष्ट्र युद्ध-बन्दी _ 
* चापसी कमीशन के अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रतिनिधि (एजेन्ट) के पदों पर भार- 
तीय नियकत किये गये । भारंत ने समभौते में निदिष्ट समय के लिये युद्ध- 

: बन्दियों की देखभाल के लिये एक संरक्षक दल -भी भेजा। तदस्थ राष्ट्र युद्ध 
बन्दी वापसी . कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व लेपिटनेन्ट ज़नरल के० 

-एस० थिमया ने किया । दक्षिणी शिविर के उन युद्धवन्दियों को, जिन्होंने 
अपने देश वापस जाना पसन्द नहीं किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्द कर दिया 


वेदेशिक ॥॒ 


गया ओर उत्तरी शिविर के युद्धबच्दी चीनी श्रौर उत्तरी कोरियाई रेडक्रास 
द्वारा चीन श्रौर उत्तरी कोरिया के सुपुर्द कर दिये गये । तठस्थ राष्ट्रों को 
जाने की इच्छा प्रकट करने वाले /८८ युद्धवन्दियों को _भारत ले श्राया गया 
आर उनके मामले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासन्‍्त्री के पास भेज दिये गये। 


जापानी सरकार के निमनन्‍्त्रण पर तीन संसद सदस्यों का एक सद्भावना 
मंडल विगत सितम्बर महीने में तीन सप्ताह तक जापान का अमर करता 
'रहा । भारत और जापान के बीच हुईं शान्ति सन्धि के अनुसार भारत तथा 
जापान स्थित जापानी और भारतीय सम्पत्ति सम्बन्धी कोषों के सस्बन्ध में 
विचार विमर्श हुआ । 


अफ्रीका ह 

ब्रिदिश्ष पूर्वी श्रफ्रोका में संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार 
ने हिसा की निंदा करते हुए यह विचार प्रकट किया कि केवल दमन से कोई 
'समस्या हल नहीं होती । उसके विचार में किकुयू द्वारा हिसात्मक कार्य किये 
जाने के मुख्य कारण का पता लगाकर उनकोी-कठिनाइयों तथा उनके कष्टों 
का निवारण किया जाना चाहिए । सरकार ने केनिया निवासी भारतोयों से 
वहाँ के राष्ट्रीय दलों के साथ सहयोग करने पर जोर दिया जिससे उनके तथा 
हाँ के निवासियों के बीच ज्यतिगत मित्रता की भावना पेदा हो । 

हे 
इथियोपिया 

इथियोपिया की सरकार के अनुरोध पर इथियोपिया में भारतीय कृपकों 
'के स्थायी रूप से बसाये जाने की योजना के अ्रन्तर्गत आ्राठ भारतीय कृषक 
'परिवारों का पहला जत्या श्रप्नैल, १६५३ में इथियोपिया पहुँचा । प्रत्येक परि- 
वार को ६६ एकड़ भूमि दी गयी है। पे 


मध्य अ्रफ़ीका 
ब्रिटिश सध्य श्रक्तीका के तीन प्रदेशों-न्यासलेंड, उत्तरी रोडेशिया और. 
दक्षिणी रोडेशिया को मिलाकर एक प्रदेश बभाने की योजना के प्रति भारत 
सरकार को काफी दिलचस्पी थो ओर उसने यह विचार स्पप्ट रूप से व्यक्त 
किया कि ऐसा उन प्रदेशों के अफ्रीकियों को इच्छानुसार ही किया जाना 
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.. चाहिये ।' अफ्रीकियों के विरोध के' बावजूद जब नवस्व॒र, १६४३ में? ऐसा: 
_- संयुक्त अदेश बना दिया गया, तब भारत' सरकार ने इस. प्रदेश के गैर- 
:. यूरोपीय लोगों, विशेषकर भारतीयों की श्रयोग्ग्रताश्रों के दूर. किये जाने का 
अनुरोध किया । । 
पश्चिमी अफ्रीका ' 

१६५३ के उत्तराद्ध में एक भारतीय राजदूतावास को संथापना करके” 
भारत ने परिचसी अफ्रीका के साथ सम्बन्ध स्थापित किये । गोल्डकोस्ट" तथा” 
नाईजीरिया के लिए एक कमिहनर नियुक्त किया गया जिसका प्रधान कार्यालय 

'अझकरा में है। - इन दोनों प्रदेशों में गोरे लोगों तथा आदिवासियों के बीच 
जातिगत मतभेद या तनाव न होने के काररप अफ्रीकी नेताशों के लिये स्वश्ा- 
सन की स्थापना करने के सम्बन्ध में सहयोग से काम करना संभव हो सका। 


दक्षिणी-प्रशान्त प्रदेश 
कोलम्बो योजना के शअ्रन्तर्गत भारत को आस्ट्र लिया तथा न्यजीलेण्ड की 
सरकारों से श्राथिक और टेकनिकल .सहायता मिलती रही । 


: आस्ट्रे लिया के विदेश सनन्‍्त्री श्री आर० जी० केसा तथा न्यजीलेण्ड के 
स्वास्थ्य मनत्री श्री साल ने कोलम्बो योजना की राष्ट्रमण्डलीय सलाहकार 
“ समिति के अ्रक्तूवर, १६५३ में नई दिल्‍ली में हुए पांचवें श्रधिवेशन सें भाग 
लिया । । 


/* भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के श्रन्तगेंत फिजी के 
कुछ भारतीय छात्र प्रतिवर्ष भारत श्राते हैं । * श 


कु ... यूरोप ' पक 
-ऋणों का निपदारा करने के लिये इटली और नीदरलेंड की सरकारों के 

' साथ बातचीत की गयी । .रूस, बलगेरिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ 
- व्यापारिक समभौते हुए । पश्चिम जर्मनी, ना्वें तथा पोलेण्ड के साथ हुए -. 
व्यापारिक समभौते की श्रवधि बढ़ाई गयो । जिन्नाल्टर स्थित भारतीय सौदा" 

, गरों की कठिनाइयों के राम्बन्ध में जाँच पड़ताल की गयी । ओ 


ना 


वेदेशिक 


* अमेरिका 
भारत के उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मई, जून और 
जुलाई, १६५३ में यूरोप, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा की । 


उप-विदेश सस्त्री श्री श्रनिल कुमार चन्दा भी प्रमेरिका तथा, कनाडा 
को यात्राएं की । 


श्रमेरिका के कई कांग्रेसमेनों तथा सेनेटरों ने भारतयात्रा की। भारता 
आर अमेरिका के बीच १९४६ सें हुए द्विराष्ट्रीय वायुमार्ग सम्बन्धी समभोते” 
की भ्रवधि समाप्त होने की नोटिस १४ जनवरो, १६५४ को दी गयी । आशा 
है कि अमेरिका के साथ एक दूसरा समझौता होगा जिसमें भारत के हित सुर-- 
क्षित किये जायेंगे । 


लेटिन अमेरिका 
भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बोच जातिगत प्रदनों पर संय॒कत* 
रोष्ट्र संघ में बहुत काफी सहयोग दिखाई पड़ा । 


ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज़ 
भारत की नौति विदेशस्यित भारतीयों को बहु-जाति भ्रथवा बहु-उह शीय 
संस्थाओं के,निर्माणा के लिये प्रोत्साहन देने को है । इसी के साथ-साथ वेस्ट 
इण्डीज्ञ में फले हुए भारतीय उद्भव के लोगों तथा भारत के वीश्र स्थापित: 
सम्बन्ध दृढ़ किये जा रहे हैं। 


प्रतिरक्षा मन्त्रालय 


शान्ति का उद्देश्य 
स्वतंत्रता के सातवें वर्ष की प्रतिरक्षा सेवाओं की गतिविधियों के सम्बन्ध" 


श्०७छ 


सातवाँ वर्ष: 


“में सबसे श्रधिक उल्लेख कीरिया में भारत द्वारा किये गये. शान्ति के प्रयासों का 
किया जाना चाहिए । यह उद्देश्य महत्वपूर्ण तथा विलक्षण इसलिए है कि यह 
पहला ही श्रवसर था जब शान्ति की स्थापना के लिए एक देश की सेवाएं दूसरे 
देश के लिये प्राप्त की गईं । । 


कोरिया .के युद्ध-बश्दियों की समस्या:हल करने के लिए स्थापित: तटस्थ 

राष्ट्र, (युद्धबन्दी ) वापसी कमीशन का भ्रध्यक्ष-पद ग्रहरय करने का -- अनुरोध 
भारत से किया गया। अपने देशों को वापस न जाने वाले युद्धबन्दियों पर 
निगरानी रखने तथा उनके संरक्षण के लिए भी-भारत से संरक्षक-दल भेजने 
का अनुरोध किया गया । तठस्थ राष्ट्र (युद्धवन्दो) वापसी कमीशन के श्रध्यक्ष 
' लेपिटनेन्ट :जनरल के० एस० थिमया से सम्बद्ध कर्मचारी-संडल के अलावा 
६,००० अधिकारियों तथा सैनिकों का एक दल भी कोरिया भेजा गया । संरक्षक 
' दल के कमाण्डर के .पद पर मेजर जनरल एस० पी० पी० थोरट को . नियुक्त 
“किया गया । हि 


कोरिया पचहुंने. की तिथि. से वापसी की तिथि तक इन लोगों ने 

- विकट कठिनाइयों का सामना करते हुए श्रपना काम लगन से तथा बिना किसी 

'पक्षपात के किया। वे लोग कोरिया के कठोर शज्ञीत के श्रस्यस्त नहीं थे। 
- युद्धवन्दियों के व्यवहार से उनके धैर्य की परीक्षा हुई । | 

/ लोगों की सहायता 

देश में प्रतिरक्षा सेवाएं. दिन. प्रतिदिन लोकप्रिय और दशवितशाली होती 

: शर्यी । वर्ष में सैनिकों ने लोगों को संकट में सहायता पहुँचाई और राष्ट्रनिर्मारण 

सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। इन्होंने अधिक श्रन्न उपजाओ तथा “वन 

. भहीत्सव' जँसे श्रान्दोलनों में महत्वपूर्ण योग दिया। सेनिकों ने ऊसर पड़ी हुईं. 

“8६,००० .एकड़ भूमि में खेती करना श्रारस्भ किया और २,००० टठन से श्रधिक 

श्रन्‍्न पैदा किया । लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता पहुँचाने के उपाय किये 

गये और प्रतिरक्षा सेवाओों का फालतू सामान विभिन्‍न राज्यों में वितरित किया 

गया। कुछ केन्द्रों में लोगों को निःशुल्क उपचार की भी सुविधाएं दी गईं। 


स्थल, जल तथा वायु सेना के सैनिकों ने: तो. लोगों की सेवाई की हों, 


रा 


चंदेशिक 


पर जनता ने भी सेतिकों तथा सशस्त्र सेनाओं के लिये जारी किये गये कोषों में” 
दिल खोलकर सहायता पहुँचाई । उदाहरणार्थ, कोरिया स्थित सेनाओं के लिए: 
धन तथा भेंट की वस्तुओं का संग्रह करने में जनता ने श्रत्यन्त उत्साह का परि-- 
चय दिया । 


प्रशिक्षण 

प्रशिक्षण के सम्बन्ध सें स्थल-सेना पूरी तरह से श्रात्मनिर्भर है। जल 
सेना तथा वायु सेना भी इस दिद्या में श्रच्छी प्रगति कर रही है। प्रतिरक्षा 
सम्बन्धी प्रशिक्षण-संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था देहरादून स्थित राष्ट्रीय: 
प्रतिरक्षा भ्रकादमी है जो ज्ञीघ्र ही पुना के निकट खडकवासला में लेजाई जायगी । 
सहस्त्र सेनाओ्लों की इस सर्वप्रथम संस्था में प्रशिक्षण के लिए शिक्षार्थियों के 
चुनाव में पूरा-पुरा ध्यान रखा जाता है। चुनाव का तरीका परिवद्धित किया 
जा चुका है। प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षाथियों का ठीक चुनाव करने तथा उनके 
गुणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन तथा अवसर देने के उद्दे इय से सरकार 

ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू की श्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । 
दूसरी महत्वपुर्ण संस्था, जहां अन्तर्सेवा के श्राधार पर प्रशिक्षण दिया 
जाता है, वेलिगटन स्थित कर्मचारियों का कालेज है। श्रन्तसेवा सहयोग को, 
जिसका श्रीगणेश राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रकादमी में हुआ था, इस संस्था में अधिक 
दृढ़ बनाया जा.रहा है । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, कर्सचारियों के कालेज तथा 
अ्रन्य कई वायु-सेना श्रकादमियों को पड़ीसी राष्ट्रों से बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है 
और इन संस्थाओ्रों में इन पड़ोसी राष्ट्रों के शिक्षार्थी भी प्रशिक्षर प्राप्त करते हैं । 


प्रतिरक्षा-उत्पादन 

प्रशिक्षण फी भांति प्रतिरक्षा सेवाश्नों को मिलने वाले श्रस्त्र-दस्त्रों तथा 
उपकरणों की मात्रा तथा उनकी किस्म का प्रदन भी बड़े महत्व का है। अब 
बहुत कुछ स्वदेशी सामान ही प्रयोग में आने लगा है जबकि पहले इनका विदेशों: 
से श्रायात होता था। देश के प्रतिरक्षा-उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में दो- 
- महत्वपूर्ण घटनाएं धटीं । पहलो तो यह कि इलेक्ट्रौनिक उद्योग फी स्थापना 
के लिए एक फ्रांसीसी फर्म के साथ ठेका हुआ और १६५६-५७ से इलेक्ट्रोनिक 
रेडियो तथा रडार सम्बन्धी उपकरणों का उत्पादन देश्न में ही शुरू होने की: 


१०६ 


नल . सातवां वर्ष 
'आाशा है। दूसरी घटना यह है कि - हिन्दुस्तान एश्रक्राफट * लिमिटिड में एच० 
'टी०-२ दूँ नर एश्ररक्रापट का उत्पादन झ्रारम्भ हुआ । १ ह 
' «  - -ै प्रतिरक्षा विज्ञान 

प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठच का और श्रधिक विस्तार हुआ। श्रस्त्र-शस्त्र 
सम्न्वधी अध्ययनशाला तीज़गति से प्रगति कर रही है। इसको स्थापना पिछले 
साल हुई थी । 


लोगों को सैनिक प्रशिक्षण 439 
लोएं के. लिए संनिक प्रशिक्षरा का क्षेत्र दिस्‍तृत कर दिया गया है। 
"सेनिक प्रशिक्षण देने वाले संगठन श्रंभी तक दो ही थे-क्षेत्रीय सेना और नेशनल 
' * फडेट कोर । क्षेत्रीय सेना १८ से -३४ वर्ष तक की शायु के नागरिकों के लिए 
. थी श्रौर नेशनल कंडेट कोर स्कूलों श्रौर कालेजों के छात्रों के लिए । किन्तु इन 
संगठनों से भारत की विज्ञाल जनसंख्या का काम नहीं चलता । इसलिए सहायक 
क्षेत्रीय सेना की रचना का निर्णय किया गया जो अब सहायक क्षेत्रीय दल ओर 
. सहायक केडेट कोर कहलाते हैँ। इन दोनों का उद्देश्य स्वेच्छा से सदस्यों की 
' भरती फरना है । सहायक केडेट कोर 'उन बाज़क-बालिकाश्नों को प्रारश्थिक 
सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का श्रवसर देता है जो नेशनल केडेट कोर में प्रवेश न 
'पा सके हों। इसी प्रकार सहायक क्षेत्रीय दल के परिणाम-स्वरूप देहाती और 
शहरी क्षेत्रों के १८ से ४० वर्ष तक की श्रायु के लोगों को सैनिक प्रशिक्षरण 
प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इन दोनों संगठनों का काम बड़े सुन्दर ढंग 
से श्रारम्भ हुआ औोर दोनों ही लोकप्रिय बच गये । 


प्रपने प्रशिक्षण-कार्यक्रम में समाज सेवा को भी सम्मिलित फरने के 
कारण नेशनल केडेंट कोर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है । देश में संगठित सभी 
'धशिविरों में नेशनल केडेट कोर के शिक्षार्ियों नें सड़कें तथा मकान बनाए, 
आालियां साफ कीं, यांधों की मरम्मत-फी, लोगों को चिक्रित्सा सम्बन्धी सहायता 
पहुँचाई और राण्ट्रीय उत्यान में विभिन्‍न प्रकार दे सहयोग दिया। इस सब के 
फलस्वरुप उन्हें श्रम के महत्व तथा सहयोग से किये जाने वाले कार्यों का ज्ञान . 


झा । 


क्षेत्रीय सेना को झवित में- बुद्धि हुई । इसका श्ञीत्र विकास करने की 


वेदेशिक 
नृष्टि से सरकार एक कानून बनाना चाहती है जिसके फलस्वरूप सरकारी कर्म- 
चारियों तथा श्रन्य कर्मचारियों के लिए इस सेना में भरती होना श्रनिवार्य हो 

न्जायगा । ः | 

कप 
भारतीय जल-सेना 
इस वर्ष में सामुद्रिक उड्डघन का उद्घाटन किया गया श्र कोचीन सें 
“धरुड़” नामक भारतीय समुद्री हवाई श्रड्डा स्थापित हुआ्ना। वर्ष की श्रन्य सफ-- 
'लताओं में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाश्रों का संगठन श्रौर विकास; टेंकर श्रौर 
“हुत्ट” वर्ग के तीन विध्वंसक जहाजों का प्राप्त किया जाना तथा कुछ उच्चतम 
'पदों पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाना है। ब्रिटिश ऐंडमिरल्टी से एक 
'ऋ"ज्तर भी खरीदा गया। 


कोचीन में छोटे जहाजों की मरस्मत की एक छोटी संस्था खोली गई है। 
ऐसी ही संस्था विशाद्धापत्तनम्‌ में खोलने तथा बम्बई की समुद्री गोदी के बिस्तार 
की योजनाएं भी बनाई गई हें । ढ़ 


जलसेना श्रव श्रपने श्रधिकारियों तथा सैनिकों को प्रशिक्षण दे सकती 
है। देकनिकल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ प्रशिक्षण श्रभी भी ब्रिटेन में लेना 
पड़ता है। भारत में प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाझ्रों के विकास में काफी प्रगति हुई 
है। १६५४ के अन्त तक कुछ स्कूलों के भी खुलने की श्राष्ा है । जहाजों पर 
प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए विभिन्‍न प्रस्तावों पर 
अमल किये जाने की श्राश्ा है। जलसेना के जहाजों ने प्रशिक्षण सम्बन्धी कई 


8 


अस्यार किये जिनसें तवर्निसित जहाज़ी बेड़े ने भी भाग लिया। 
ना 


“ जल सेना के मुस्याध्यक्ष तथा उपसेनापति के पद पर झब एक भारतीय 

'ही नियुक्त है । जिन अन्य एदों पर भारतीय नियुक्त हें, वे हँ-जलसेना सचिव, 

कमरोडोर इन्चाज़ें । श्नन्‍्य सभी प्रद्यसन सस्वन्धी कमानों के पदों पर भारतीय 

जलसेना के श्रधिकारी ही हैं। सामुद्रिक सेना विज्ञान तथा सामुद्रिक पर्यवेक्षण- 
कार्य के विकास सें जल सेना ने अच्छी प्रगति की है । 


१११ 


सातंवाँ वर्ष 


भारतीय-वाय-सेना ; 5 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता का सातवाँ वर्ष भारतीय वाय सेना के विकास, 
राष्ट्रीयकररा तथा आ्राधुनिकोकररण की दृष्टि से महत्वपूर्रा है। 


इस वर्ष पहली श्रप्रेल को भारतीय वायुसेना ने अपने इक्कीस वर्ष पुरे 
किये । उसी दिन एश्र-सार्शल एस० स॒कर्जो ने सर्वप्रथम भारतोय 'वाय-सेना- 
पति के रूप में भारतीय वायुसेना की कप्तान संभाली । राष्ट्रपति डए० राजेन्द्र 
प्रसाद ने राष्ट्र के प्रति इसको सेवाओं की मान्यता सें “प्रेसिडेन्ट' का कलर” 
देकर वायुसेना का सम्मान किया । भारतीय वायुसेना के सभी कार्यकारी पदों 
पर श्रब भारतीय अ्रधिकारी ही हूँ । 


. विचाराधीव वर्ष में भारतीय वायुसेना ने श्रासाम के दुर्गस 'उत्तर-पर्वी 
सीमान्त प्रदेश तथा शेष भारत के बीच यातायात व्यवस्था कायम रखी। 


4 हे । 


> 


“: विभाज॑न के तुरन्त बाद आरम्भ हुए योजना कार्य प्रगति पर हैं। आधु- 
'निक ढंग के स्थायी केन्द्रों, कारखानों तथा निवास-क्षेत्रों का निर्मास्य किया जा 
रहा है। नये प्रकार के उपकरण आदि प्राप्त,किये गये ।  विमान-चालकों को 
सैनिक उडुयन के आधुनिक तरीकों के श्रनुकूल उपयोगी बनाने का अशिक्षण: 


दिया जा रहा है।. 


र८ मार्च, १६५४ को इतिहास में पहली बार, भारतीय वायु सेना से 
* जनता के लिये सेनिक कार्यवाही' के जीवित प्रदर्शन किये ।. - 


“सूचना एवं प्रसार मन्त्रालंय 


आकाशवाणी 
१६५३-५४ में प्रसारण के विकास के लिए जो कार्य किय गये उनमें से 


बह 


वंदेशिक - 


अउल्लेखनीय- ये -हैं--नये द्रांसमीटरों का लगाया जाना, श्रच्छे संगीत-कार्यक्रम, 
असारण सम्बन्धी नीतियों को रचना में स्वर-परीक्षणय सलाहकार समिति का 
अधिक सहयोग, देहात में रेडियो कार्यक्रम सुने जाने की जांच-पड़ताल, समाचार- 
सेवाप्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा एक प्रतिलेखन एकक का उद्घाटन । 


नागपुर तथा गोहादी में १० किलोवाट के -सीडियम-वेव ट्रांसमीटर यंत्र 
लगाये जाने से इन केन्द्रों की, सम्प्रेषण-क्षमता में वृद्धि हुई) धस्बई में ५० 
“किलोवाट का सीडियेम बेच ट्रांसपीटर लगाने का कार्य करीब-करोब पुरा होने 
वाला है। ऐसे ही ट्रांसपीटरों के लिए श्रहमदावाद श्रोर जालंधर में -इमारतें 
'सैयार की जा रही हैँ । २ अ्रवट्वर .१६५३ को पूना में एक नया केन्द्र स्थापित 
'किया गया। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से हिन्दुस्तानी और 
कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध कलाकारों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 
बुलाया मया । हल्के-फुल्के संगीत के लिए, श्राठ केन्द्रों में इकाइयां स्थापित 
की गयीं । 

श्रंग्रेजी में वार्ता का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम श्रारम्भ किया- गया, श्नौर इसमें 
'विभिन्‍त जीवन-क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने वार्ताएं प्रसारित कीं । ऐसा ही एक 
कार्यक्रम हिन्दी में भी चालू करने का विचार है। केन्द्रीय कार्यक्रम: सलाहकार 
समिति, संगीत-सलाहकार बोर्ड श्रौर केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति -के कई 
: भावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। संगीत स्वरपरीक्षण समितियों ने 
“विभिन्‍न केन्द्रों का दौरा किया श्रौर २,६०० कलाकारों का संगीत -सुना । अंग्रेजी 
आर हिन्दी के समाचार पढ़ने वालों तथा एनाउन्सरों के परीक्षण के लिए भी 
कई फेन्द्रों में ऐसी हो समितियां बनाई गयीं। . 


आकाशवाणी श्रोता-श्रनुसन्धान एककों ने देहातो कार्यक्रम के सुने-जाने के 
सम्बन्ध में जाँच पड़ताल को । न 


समाचार-सेवा विभाग द्वारा प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की 
संख्या ७३ तक पहुँच चुकी है ये समाचार ३१ भारतीय और घिदेशी भाषाओं 
में प्रसारित किये जाते हैं। श्रफ्रीका के श्रोताओं के लिए स्वाहिली भाषा में १० 
भमिनट का एक बुलेटिन मई १६५३ भें शुरू किया गयह। 5 


११३ 


सांतवा-चर्ष.. _ 


अनुसन्धान विभाग नें अवर्तेरण-केन्द्रों में विविध प्रकार के अवंतरणों में 
प्रयुक्त किये जाने के लिये एक नये प्रकार के इलेक्टरोनिक-डाइवर्सिटी-स्विच काः 
डिज़ाइन अ्रन्तिस रूप से तैयार कर लिया है। । 


... श्रप्रेल १६५३ में नई दिल्‍ली के ब्वाडकास्टिंग हाउस के निकट. एक 
: प्रोसेसिंग प्लान्ड लगाया गया। एक प्रतिलेखन-सेवों के संगठन का प्रस्ताव: 
विचाराधीन है. जों श्राकाशवारणी के विभिन्‍न केन्द्रों तथा विदेशी केन्द्रों में 
वितरित किये जाने के लिए चुने हुए कार्यक्रमों के रिकार्डों के तैयार करने का। 


: .. कार्य करेगा. । 


एक व्यापारिक संस्था ने महात्मा गांधी के प्रार्थना प्रवचनों के रिकार्डो। 
प्रक्रिया का काम श्पने ऊपर लिया है। - 


हा ... . प्रेस इन्फामशंन ब्यूरो 

... प्रेस इन्फार्मेशन ब्छरो समाचारों, चिन्नों श्रौर लेखों द्वारा भारत तथा 
संसार के समाचार पन्नों को. सरकार की गतिविधि सम्बन्धी अधिकृत जानकारी 
देता है । यह सरकोर को जनता के दृष्टिकोण से भी झ्रवगत फराता रहता है 

: इस प्रकार ब्यरो सरकार श्रोर समाचार पत्रों के बीच सम्बन्ध कायम करता है।: 


अंग्रेजी, हिन्दी, -उ्द, 'गुजराती, तमिल, बंगला और मराठी-इन सात 
' आपाओं की संमाचार-सेवायें २,३०० से भी श्रधिक भारतीय पत्नों और पश्मिकाश्रों 
'से सम्बन्धित हैं $ ये ७५ भारतीय समाचार-पत्रों २६ विदेशी समाचार-पत्रों, ६ 
... भारतोय तथा २४ विदेशी समाचार समितियों, लेख-अभिषदों तथा ब्राडकास्टिग 
संस्थाओं के प्रमारित १२० भारतीय श्र विदेशी सम्बाददाताञ्रों की: आवश्य- 
'कताओं की पति भी करती हैँ। तेलुगु तंथा कन्नड़ में सुचना सेवाओं के श्रारस्भा 
किये जाने के: प्रस्ताव इस वर्ष स्वीकार किये गये। - 


ब्यरो के फोटो-विभाग की ओर से समाचारपच्रों तथा पत्रिकाओं को 
समांचार-चिंत्र. दिये जाये ६ । ये फोहो नियमित रूप से ३० अंग्रेजी तथा ५८ 
भारतीय भाषांश्रों के संमाचार-पत्नों श्लेर पद्िफाओं को तेंथा ४७ साप्ताहिक 
: पत्रों और पत्निकाशों को दिये जाते हैं। १६५३ में विदेशों में वितरण के लिए. 
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: चंदेंशिक 
ज्यूरों ने विदेश सल्त्रालय को भी ६५,४३४ फोदो दिए । 


ब्यूरो की शाखाएँ कलकत्ता,-बम्बई, सद्रास तथा जालंघर में हूँ । जालंधर 

की शाखा १६५३ में खुली थो । उसी वर्ष व्यरो ने ८५,३७० प्रेत समाचार 
' तथा २३४ सरकारी प्रशासत, प्रशासद सम्बन्धी रिपोर्ट और सचित्र निबन्ध 
वितरित किये । है 99 2 


१६५३-५४ में ईरान, श्रास्ट्रे लिया तथा मिस्र से, एक-एक पत्र-प्रतिनिधि- 
मंडल भारत श्राया । ब्यूरो ने देश के विभिन्‍न भागों में चालू बड़ी-बड़ी विकास- 
योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने सें इन प्रतिनिधि मंडलों को: 
सहायता पहुँचाई । इन प्रतिनिधि मंडलों के अलावा, विदेश्ञों के ८०संवाद दाताशओों,, 
संपादकों तथा प्रसारकों ने भारत का दौर किया श्लौर व्यूरो नें उन्हें श्रावश्यकः 
सुविधाएं दीं । 


भारत में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्तेलन हुए और ब्यूरो ने उनके लिए प्रेस' 
सम्वस्धी-सुविधाओं तथा फोटो की व्यवस्था की। केन्द्रीय समाज कल्यारा बोर्ड: 
की गतिविधि जैसे विशेष कार्यक्रमों के प्रचार का कार्य भी ब्यूरो ने किया । ये 
कार्यक्रम पंचवर्षोय योजना के सम्बन्ध सें योजना कमीशन के तत्वावधान में 
आरण्भ किये गये ६ 


ब्यरो का प्रतिरक्षा-विभाग सशस्त्र सेनाओं तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय के 
कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा सहस्त्र सेनाओं के लिए सूचना सेवाप्रों 
का संगठन करने का काम करता १ 


&०० प्रेस समाचारों के श्रलावा प्रतिरक्षा-विभाग ने १५० से अधिक 
सचित्र लेख प्रकाशित किए । सेना दिवस, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस तथा 


नेशनल केडेट कोर दिवस सम्बन्धी विशेष प्रवेन्‍्ध किये गये थे । 


सुचना-चित्रों के निर्माण में. प्रतिरक्षा विभाग ने फिल्म्त डिपीज्ञन को. 
सहायता की । 


श्र 


सातवाँ वर्ष 


प्रतिरक्षा विभाग सचित्र साप्ताहिक 'संनिक समाचार के प्रकादंन में 
तथा आकाशवाणी के दिल्‍ली केन्द्र से हिन्दुस्तानी में प्रसारित किये जाने वाले 
देनिक सेना सम्बन्धी कार्यक्रम. की भी व्यवस्था करने सें सहायता देता है। 


असेनिक समाचार' नो भाषाओ्रों में प्रकाशित होता है । 


हे जब कि देशी और विदेशी समाचार-पत्नों ने कोरिया स्थित भारतीय हे 
संरक्षक दंल के कार्यो में श्पनी दिलचस्पी दिखाई, तटस्थ राष्ट्र वापसी कमीशन 
से सम्बद्ध मू्ष जन सम्पर्क श्रधिकारी से मिलने वाली रिपोर्ट प्रतिरक्षा. विभाग 


. द्वारा प्रकाशित की गई थीं । -_ 


2 
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प्रकाशन विभाग 

....प्रकाह्नन विभाग देश में और विदेश में प्रचार कार्य के लिए पेस्फलेटों 
और पत्निकाश्रों के प्रकाशन, वितरण तथा उन्तकी बिक्री के लिए उत्तरदायी है । 
विदेशों में प्रचार-कार्य का उद्देश्य है श्रन्‍्य देशों में भारत की स्थिति अस्तुत 
करना जिससे उन देशों में भारत की प्रगतियों की प्रशंसा हो सके श्रौर उसकी 
समस्याओं को ठीक से समझा जा सके । देझ में प्रचार-कार्य करने का उद्दंइय 
है देश तथा सरकार की कार्यवाहियों के विषय में श्रधिकृत जानकारी देना। 
यह विभाग प्रचार सम्बन्धी साहित्य के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्‍न मन्त्रालयों 
को सलाह देता है। विगत वर्ष में पंचवर्षोाय योजना के प्रचार-कार्यक्रम के 
कारण इस विभाग का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। योजना के विभिन्‍न 
पहलुशों से सम्बन्धित पेस्फलेट अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ श्रन्य प्रदेशिक 
भाषाओं में भी निकालने का निर्राय किया गया है। प्रति वर्ष झ्ोसतन २४-२४ 


. पृष्ठ के ३१८ पेम्फलेट निकाले जायेंगे । १४ भाषाश्रों में १० पेम्फलेट, नौ- 


भाषाओं में १८ पैम्फलेट और दो भाषाओं में ८ पेम्फलेट निकाले जायेंगे । 
भार्च १६५३ से अप्रैल १६४५४ तक पंचवर्धाय योजना श्रौर सामूहिक , योजना 
कार्यक्रम सम्बन्धी ४४ पेम्फलेट निकाले गये। इनके श्रलावा विभिन्‍न विषयों पर 
अंग्रेजी तथा हिन्दी में ३८ .पैश्फलेट प्रकाशित किये गये। - अ्रप्रेल १६५४ में 
अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं, के ६१ पेम्फलेट प्रेस में थे.। के 


इस वर्ष अंग्रेजी तथा हिन्दी में फ्रदाः 'ए० श्राई० आर सेलेकदन्स' तथा 


| “रेंडियो-संग्रह' (/जिसका नाम श्रव 'प्रसारिका' रख दिया गया है ) पत्निकाश्ों 


ः शटलः 


वेदेशिफ 


का प्रकाशन श्रारम्भ किया गया। यह विभाग केन्द्रीय संमाज-कल्यार बोर्ड के 
सासिक सुखपतन्न “समाज-कल्पारए” (सोशल वेलफेयर) के प्रकाशन शौर वितरण 
का भी काम करता है। इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में 'इण्डिया-ए रेफरेन्स 
एनुञ्नल, १६९५३” का प्रकाशन भी हुआ । यह पुस्तक प्रतिवर्ष प्रकाशित की 
जायगी शोर इसके लिये सामग्री का संकलन सूचना मन्‍्त्रालय का 'रिसचे एण्ड 
रेफरेन्स डिवीज़नः करता है। 'इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल, १६५४ का भी 


प्रकाशन हो चुका है। “जवाहर लाल नेहरू के भाषण में १९४६ से १६५३ ' 


तक के प्रधानमन्त्री के भाषणों का संग्रह है। “महात्मा गांधी-एन एल्बम इस 
बर्ष का एक श्रन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसमें गांधी जी के जीवन सम्बन्धी 
चित्रों का संग्रह है। 


यह विभाग निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित करता रहा--विदेश्ञों में 
प्रचार के लिए अंग्रेजी की द्विमासिक पत्रिका 'मार्च आफ इण्डिया,काइमीर और 
उसके निवासी तथा संस्कृति पर अंग्रेजी की मासिक पत्रिका 'काइमीर', हिन्दी 
तथा उद की मासिक पतन्निका 'श्राजकल' जिसका उ्हूँ इय देश के विभिन्‍न सांस्कृ- 
तिक प्रदेशों के बीच सख्भावना पेदा करना है; बच्चों के लिए हिन्दी की मासिक 
पतन्निका बाल भारती तथा सामूहिक योजना प्रशासन का मासिक सुखपत्र 
कुरुक्षेत्र 


बिक्री, प्रचार तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के 
सम्बन्ध में प्रयास किये गये । देश के विभिन्‍न भागों में एक हजार से अश्रधिक 
एजेन्टों का जाल बिछा हुआश्ना है। रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी, कोलम्बो योजना 
प्रदर्शनी, कल्यासणी के कांग्रेस श्रधिवेशन की प्रदर्शनी, कुम्भ मेले तथा कम लागत 
के गह-निर्माण सम्बन्धी श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनी तथा श्रन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रदर्शनियों' 
में इन प्रकाशनों की बिक्री तथा प्रदर्शन के आयोजन किये गये । प्रकाशनों को 
लोकप्रिय बनाने में विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों से भी सहयोग लिया 
जा रहा है। विचाराधीन वर्ष में ४१ बाहरी देझों को पत्निकाएं तथा पैम्फलेट 
भेजें गये। ., २, 3 


फिल्म्स डिवीज़न 
“इस डिवीज्षन ने १६५३-५४ में ४३ सुचना-चिंत्र प्रसारित किये तथा 


११७ 


जे 


द सातवाँ,बूष ५.5 
प्रति सप्ताह एक की गति. से न्यूज़रीलें तैयार की ।” विदेशों की ग्र-व्यापारिक.. . है 

अदद्नियों के लिए. प्रत्येक महीने में एक-एक विशेष संग्रह तेयार किया. .गया;॥, 

चर्ष भर से फिल्म्स डिवीज़न द्वारा तैयार की.गई डाक्यमेन्टरी फिल्में २२ 


| अन्तर्राष्ट्रीय. फिल्म-महोत्सवों श्रादि में प्रदर्शित. की गईं ।.- फिल्म्स डिवीज़न से. 
:. 'डावयुमेन्टरी फिल्में विदेश स्थित ४७ भारतीय राजदूतावासों को भेजी जाती हैं। 


ह फिल्मों की जांच का केचद्धीय बोर्ड... . 

इस बोर्ड ने २,३६१ फिल्मों की जांच की जिनमें से बोर्ड के निर्णय .के 

विरुद्ध आई भ्रपीलों के संस्थन्ध में १९ फिल्में केद्रीय सरकार के सुपुर्द: को 
गईँ। | 


रिसचें एण्ड रेफरेन्स डिवीज़न 
यह डिवीज्ञन मन्त्रालय के श्रन्य॒ विभागों फो विभिन्‍त विषयों पर शोध 
सस्बन्धी सासग्रो देता है। यह $डिवीज़न समाचारों का एक विस्तृत सुूचनांक 
तयार कर रहा है। १६५३ और १६५४ -के “इण्डिया-ए रेफरेन्स एनुअल' का 
"संकलन कार्य भी. इसी डिवीज़न ने किया। जनवरी १६५४ से यह डिचीज़न 
भारतीय तथा विदेशी सामलों का पाक्षिक सर्वेक्षण तेयार कर रहा है.। “ 


ह विज्ञापन विभांग 
| यह विभाग रेलवे. मन्त्रालय को छोड़ भारत सरकार के श्रत्य सभी. मनत्रा- 
लगों की ओर से विज्ञापन निकलवाने. का काम करता है। १६५३-५४ सें इस 
विभाग ने पंचवर्षीय योजना, सामूहिक योजनाश्रों, पर्यटन, छोटी बचत योजनाश्रों 
सथा कम-लागत पर गह निर्माण सम्बन्धी विज्ञापन निकलवाये। 


पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी... «7 
सयकत प्रचार कार्यकम 
सितम्बर १६५३ के श्रन्त में संसद ने पंचवर्षोय योजना और सामूहिक 


. ओजनाओं. सम्बन्धी प्रचार-कार्य के लिए तथा साथ ही साथ बुनियादी और 
समाज शिक्षा के लिएं ३८ लाख रुपये के एक पुरक अनुदान पर श्रपती स्वीकृति 


दी] देहाती क्षेत्रों में श्रव्य-दृद्य प्रचार कार्य के लिए प्रदर्शनी विभाग झौर 


वैदेशिक 


अचार-एककों का निर्माण/ किया गया और उनको सभी प्रकार को शरुविधायें भी 
'दी गईं। इस कार्यक्रम के श्रन्त्गंत हिन्दी तथा भ्रन्य प्रादेशिक भाषाओं की 
फिल्में, लोकप्रिय पेम्फलेट, फोल्डर तथा पोस्टर भी आते हें । 


अक्तुबर १६५३ में जब नई दिल्‍ली में कोलस्वो योजना सलाहकार 
समिति की बैठक हुई, तब योजना के प्रचार के लिए प्रेद्शनियों का आ्ायोजन 
किया गया ॥ इसके श्रलावा जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, तरिवेद्धम, शाहजहांपुर 
सथा पटियाला में भी योजना सम्बन्धी सामग्री का प्रदर्शन किया गया । 


इलाहाबाद में कुम्भ सेले के अक्सर पर सात फिल्म केन्द्रों में डाक्युमेन्टरी 
फिल्में दिखाई गईं तथा श्राकावावाणी के इलाहाबाद केद्ध से प्रसारित किये गये ... 
विशेष कार्यक्रमों के सुनने को सुविधाओं की व्यवस्था की गई ॥ 


फिल्म्स.डिबोजुन के लिए सात श्रतिरिक्त एककों की स्वीकृति दी जा चुकी 


है जो प्रति वर्ष ३२ फिल्में तैयार करेंगे। ये फिल्में अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादे- 
'पशिक भाषाओं में तेयार की जायेगी । 


११४ 


हक 





१. को भाग 





खाय और कृषि... . 


आसाम 
कृषि विभाग ने फसल, खाद, भूमि तथा पौधों विषयक शतेक प्रयोग 
“किये जिनके परिणाम प्रर्दर्शनों और भाषरणों द्वारा जनता के सामने रखे गये । 
“विभाग ने दिसोरिया और हजारी में विकास-केद्ध भी स्थापित किये। २४० 
सवयुवकों की एक भूमिसेनां सड़कों तथा नहरों के निर्माण के लिए बनायी गई ॥ 


घान उगाने की जापानी प्रणाली को प्रदशनों द्वारा प्रोत्ताहित किया 
"गया । विभागीय कमतचारियों फी टेकनीकल सहायता की व्यवस्था के साथ-साथ 
अच्छे .बीज, भ्रच्छे पौधे, खाद तथा श्रोजार भी दिये गये । पंचवर्षोष घोजनां के 
अन्तर्गत ३४५ लाख रुपये के व्यय से २,२५,००० टन अतिरिषत्त श्रनाज के 
उत्पादन का जो लक्ष्य बनाया गया था उसके स्थान पर दो वर्षों को श्रवधि में 
"७७,६२९ लाख रुपयों के व्यय से १,३६,७६० ठन श्रतिरिकत श्रन्न पैदा किया 
गया। हु 

व विहार 

सन्‌ १६५३ की श्रन्त स्थिति निश्चित रूप से सुधार की सूचना दे रही 
थी किन्तु दुर्भाग्य से उत्तरी एवं दक्षिण बिहार के कुछ भागों की बाढ़ों ने फसलों 
को हानि पहुँचायी । जहां घान के दीज बाढ़ द्वारा बह नहीं गये चहां बताया 
जाता है कि पिछले दशक में फभी भी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई । फलस्वरूप 
राज्य भर में घान को कोमतें कम रहीं । 


श्२रे 


सातवां वर्ष 


. .. - कृषि अनुसन्धान का कार्य भ्रधिक तीव्र कर दिया गया और घान तथा 
गेहूं को वे जातियां खोजी गयीं जो बाढ़ को सहन कर सकतो हों श्र साथ ही. 

| जल्दी पक जाती हों। जापानी प्रणाली द्वारा धान की- खेती का भी प्रदर्शतों हारा 

: भ्रचार किया गया भौर देखा गया कि इससे. एक एकड़ भूमि में ५० सतत तकः 
धान उपजता है। ह ह े 


'टेकचीकल शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्तियों की उत्तरोत्तर श्रावश्यकता' 
देखकर बिहार कृषि महाविद्यालय में श्रनेक . विद्यार्थियों को भर्ती किया गया।॥ 
ग्राम सेवकों और सामूहिक विकास योजना खंडों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेव: , 
खंडों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ चार नये कृषि स्कूल खोले गये । 


.._.. अ्रधिक एवं सुचाठ रूप से सिंचाई की. सुविधाएं दी गयीं। सिंचाई कीः 
“२६ सध्यम योजनाएं और २३७ छोटी योज॑नाएं कृषि विभाग द्वारा पूरी की: 
गयीं. तथा ४०० नयें कुंए खोदे गये । राजस्व विभाग ने भी १६ लाख रुपये: 

की लागत से १,००० छोटी योजनाएं पूरी कीं । ॒ है. 5 


ह * सन्‌ १६५३ में सिंचाई को दंस बड़ी योजनाएं तथा २६ नाली शौर तटीय 
बांध योजनाएं पूरी की गयीं । पहले के द्वारा १.११ लाख एकड़ के लिए सिचाई 
: की सुविधा दी गयी तथा दूसरे के द्वारा १५.८१ लाख एकड़ को लाभ मिला । 
रामेइवरः सामूहिक योजना खंड के भ्रन्तर्गत मयूराक्षी लेफ्ट बेंक केताल स्कीम पर 
८१.१ लाख रुपये व्यय होने- का श्रभूमान लगाया है, जिसमें से ४३ लाख रुपया 
.. पद्चिचम बंगाल की सरकार देगी।-३५० बिजली के कूंए लगाने का कार्य प्रगति पर है! 


5 च क 
: ज्रिबेणी नहर के विस्तार के लिए १.१९ करोड़ रुपये का तखमीना 
_ तैयार किया गया है। यह कार्य गंडक योजना - के अंतर्गत होगा तथा शीघ्र 
प्रारम्भ होगा। कोसी.बांध पर ३७.४५ करोड़ रुपये व्यय किये. जायेंगे जिसमें: 
से २ करोड़ रुपये सन्‌ १६५४-५४ में खर्च होंगे। 3 
की कक हब बम्बई सा 3. कप 
-. क्रृषि विभाग द्वारा उत्तम बीजों के विविध प्रकार तैयार किये गये हैं । 
देदावार की. वृद्धि के लिए ६३,००० बंगाली सन उत्तम बीज तथा 5,००० दन 


“< का भाग 


पमसेश्र खाद सन्‌ १६५४ को फरवरी तक किसानों में वितरित की गयी । गांवों 
और कस्बों में कम्पोस्ट खाद बनाने के तरीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 


सिचाई की ओर श्रधिक सुविधा दी जा सके इसके लिए ६,००० नये 


“कएँ बनवाये गये तथा १३,००० पुराने कुओं की सरस्सत की गयी । नये कुश्रों 


के निर्माण के लिए 5,६२,००० रुपया कर्ज के रूप सें दिया जा चुका है। 
पकुशों सें पानी बढ़ाने के लिए छंद करने वाली सशीनों हारा उन्हें गहरा किया 
ला रहा है । 


लगभग ३,५०० एकड़ भूमि की चकबंदी की जा घुकी है तथा 
:२,५८,००० एकड़ क्षेत्र में खाइयाँ शोर लघु बांध बनाये गये हें । 


पद्ु विभाग द्वारा कई गांवों में पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं, साथ ही 
चस्दई पशु-चिकित्सा कालेज का विस्तार किया गया है जिससे श्रधिक लोगों को 
'वदिक्षा दी जा सके । साथ ही सीरा और वेवसीम के लिए एक केन्द्र खोलने की 


. योजना है और एक पशु-प्रजनन केन्द्र भी स्थापित किया जाना है । 


अनाज का फनन्‍्द्रोल धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। चावल की प्राप्ति 
के फारण पोहे भ्रौर कुरमरे बनाने वालों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है । 


मध्य प्रदेश 
भारत में थान की खेतो की जापानो प्रणाली सा सन्‌. १६५३ से 
"आरम्भ की गयी है भौर पैदावार में प्रति एकड़ ५८ सन की वृद्धि हुई है । यह 
संख्या सामान्य उपज से ढाई गुना है ! 
५,४०० प्रामों की ३१ लास एकड़ भूमि के ५६ खंडों में अधिक श्रन्त 
खपजाओ झान्दोलन' का प्रदर्शन आयोजित किया गया । 


इस वर्ष २२२ नये कृएं बने झौर १३६ की मरस्मत फी गयी। भ्रच्छे 
चीज भोर खाद तथा २५१ रहट वितरित किये गये । 


न 


१२५. - ४ 


सांतंवां वर्ष 


प्रदर्शन कर्ताश्रों से विभिन्‍न कार्य करवाने के लिए ४७ ओवरसियरों' 
तथा ५० कामदारों को पशुशास्त्र की श्राठ माह की. शिक्षा तथा जंन स्वास्थ्य 
. की चार माह की शिक्षा दी गयी ।. भ्रचलपुर भौर बंतूल के फारमों में क्ृषि- 
सम्बन्धी शिक्षा का श्रायोजन ३२ स्टाक सुपरंवाइजरों तथा ३७ स्टाकमैनों के: 
, लिए किया गया है। राज्य के टूंक्टर यूनिट ने श्रभी तक ४२,७८३. एकड़ 


की जुताई की है । 


खरीफ की फसल (प्रर्थात्‌ नवम्बर ५३ से १३ अ्रप्रैल ५४ तक) से 
१,५६,७०० ठन चाबल की उग्राही की गयी जब कि गत वर्ष २,३१,७४२ 
टन की उगाही हुई थी।. .. .-. पक हक 

सिधाई फी ६ बड़ी योजनाओं में से पाँच का कार्य गाँगुलपाड़ा, गोंदिल,.. 
डुकड़ोखेड़ा, सम्पना और संरोधा में प्रारम्भ किया जा चुका है । सिंचाई की 
सत्रह माध्यमिक योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है तथा ४७ ग्राम. बांधों के 


कार्य पूरे हो चुके हैं । 


' पशुधन को बढ़ाने के लिये १० नये केन्द्र-प्राम खोले गये तथा एक 
कुन्रिम गर्भावास केन्द्र की स्थापना हुई। छत की बीमारी से पशुझ्रों को 
बचाने के लिये सुई लगाने का कार्य बड़े पेमाने पर किया गया। गाँवों सें २० 
नये पशु-चिकित्सालय खोले गये ॥ ्ः 


का 


' सछली-उत्पादन को बढ़ाने के लिए ४०-तालाबों में स्वस्थ तथा ताजी 
मछलियां एकन्न की गयीं । एक भुर्गोपालन गृह नागपुर में स्थापित किया गया 
तथा गांवों में ३७ छोटे केद्ध खोले गये । अ्रचलपुर में रुई सम्बन्धी शोध-कार्य 
'के लिये एक केन्द्र की स्थापना की गई। 


राज्य भर में उपज की वृद्धि के: फलस्वरूप श्रन्न-स्थिति में महत्वपूर्ण 
सुधार हुआ । श्रांध्र राज्य के निर्माण से यह श्रावव्यक हो गया कि चावल तथा 
“बान के क्षेत्रों का पुरर्गषव्वम हो। . है 


किसानों को उत्तम बीज, तथा विकसित श्रौजार वितरित किये गये । फसल: 


आकर सांग _ 


को पंशुओं और कीड़ों से बचाने के लिये पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को कुल" 
लागत के ५० प्रतिशत मूल्य में तथा श्रन्य किसानों को ७५ प्रतिशत मूल्य में: 
दवाइयां झादि दी गईं । कृषि विभाग के धान सम्बन्धी नये अनुसन्धानों के 
अनुसार धान को खेती वाली भूमि का ६० प्रतिशत भाग श्रभी तक वोया जा; 
चुका हैं। इसमें भी १० से २० प्रतिद्यत तक की चृद्धि हुई है । 


अ्रधिक श्रस्त उपजाओो' योजना में इस वर्ष ४२४ सिचाई की छोटी: 
योजनाएं ४०.४ लाख रुपये की लागत से पुरी होंगी । श्रभी तक ७७ पूरी हो" 
चुकी हैं श्रोर शेष ३४७ निर्माण की विभिन्‍न श्रवस्थाओं में हैँ । सलमपुक्का' 
बाँध तथा लोअ्रर भवानी बाँध से सिंचाई के लिए पानी इस वर्ष दिया गया। 

गत वर्ष को श्रपेक्षा संपुर्ण धान क्षेत्र में तथा चावल की फसल में १२.३. 
प्रतिशत तथा ३७.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है॥ घानोत्पादन की जापानी प्रणाली: 
का १२,८६३ एकड़ सें प्रयोग किया.गया और उत्साहजनक फल प्राप्त हुए हें। 


उड़ींसा 
हीराकुड बाँध का कार्य योजनानुसार चल रहा है। हीराकुड द्वीप 
तथा कलारीकुड द्वीप को मिलाने के लिये एक स्थायी पुल निर्मित हो चुका: 
है। नदी के दायें बायें दोनों ओर के बाँध घन चुके हैं। सन्‌ १६५३ तक होरा-- 
कुड बांध योजना में २८ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। सचकुण्ड बांध 
का निर्माण लगभग समाप्ति पर है। 


भूमि फिर से सुधारी जा रही है। मार्च १६५४ तक १८,००० एकड़' 
भूमि साफ की जा चुकी हैं तथा १०,००० भूमि खेती के योग्य बन चुकी है । 


सुन्दरगढ़ जिले के रूरकेला में पाँच लाख टन फी शवित फा लोहे तथा: 
इस्पात का एक प्लान्ट लगाया जायगा | हीराकुड बाँध के निकट जोड़ा-पूर्च में 


'फेरो-मेंगनीज़ का एक प्लान्ट स्थापित किया गया है । 


सरकार ने ४०६ छोटी सिचाई योजनाओं के लिए १७,८२,७६५ रुपये 
मंजर किये हूँ जिसमें अनेक पहाड़ी घाराशों पर बांध बनाने को योजना है $ 


१२७- 


सातवाँ यर्ष 


ननके पूरा हो जाने पर लगभग १,३८,७४२ एकड़ क्षेत्र की सिचाई संभव हो 
सकेगी तथा बंजड़ धरती का श्रधिकांश, भाग कृषि के योग्य बनाया जा सकेगा । 


राज्य में कृषि के लिये. रुपया देने वाली ४,८५६ संस्थाएं हैँ जो कि 
“किसानों को रुपया उधार देती हैं । ७६ दूसरी ऐसी हैं जो कि किसानों को 
"रुपया तो उधार नहीं देतों परन्तु उपज की विक्नी श्रादि कई कार्य करती हैं । 


' राज्य में १० सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारी कृषि करतो हैं, तथा 
'विशेष प्रकार की सहकारी संस्थाएं भी हें जैसे-गन्ना उपजाने वालों की, 
आलू वालों की, मूंगफली वालों की, तम्बाकू बालों की श्र जूट वालों की.) 
'इनके सदस्यों की संस्या ७१७४ है । उपज की बिक्री श्रादि के लिए २० सह- 
'कारी संस्थाएं हैं । 


मछली उत्पादत के लिए तीन प्रकार की सहकारी संस्थाएं हें जेसे- 
(१) दी इनलेंड कोश्रापरेटिव. फिशरीज, (२) दी मेरीन कोश्ापरेटिव फिश- 


'रीक्ष और (३) दी चिल्कालेक हलिक कोझ्मापरेटिव फिशरीज्ष । 
॥ 


<. पंजाब 
'काइलकारों को बेदखल किये जाने से रोकने के लिये सरकार ने श्नेक 
सुविधा दी हैं तथा कारवाइयां' भी की हैं! 


€ व्यापारिक फसल. में महत्वपूर्ण ' प्रगति हुई है। श्रमेरिकन रुई वाले क्षेत्र 

८ ञञं सन्‌ १६४७-४८ के ४०,००० एकड़ में २,5०,००० एकड़ क्ती वृद्धि सन्‌ 

१६४३-५४ में हुई । जापानी प्रणाली के श्रनुसार धान -की पेदावार में प्रति 

एकड़ महत्वपूर्ण प्रगति हुई । यह विचार है कि इस वर्ष १,५०,००० एकड़ 
भअसि परौइस प्रणाली हारा खेती की जाय । हे 


सरकार द्वारा दिये गये कर्ज से १,४०० कएं खोदे गये । लोगों के द्वारा 
पबिना किसी सहायता के शऔर भी १,५०० कुएं खोदे गए। कृषि विभाग ले । 
: 9७०० पॉस्पिग सेट वितरित किये तथा ४०० कुशों में बोरिय की । : 


यथा ल्‍ 


है कोभाग 


राज्य न केवल श्रन्‍्न में झात्मनिर्भर हुआ है चल्कि बाहर भी बहुत. कुछ 
भेज सका है। जनवरी-दिसम्बर १६५३ के बीच ३७,३६६ टन गेहूं, 5६१०३ 
डन जौ, १७३७ टन चना, प०० टन ज्वार और ६६,४७४ टन चावल दूसरे 
राज्यों को भेजा गया। श्रन्‍्न वितरण एवं मूल्यों पर से सब नियंत्रण उठा 
लिये गये । 


न .. उत्तर प्रदेश 
घान उगाने को जापानी प्रणाली एक वर्ष पूर्व कार्य में लाई गई और 
३५,००० एकड़ से ८,६०० टन अतिरिक्‍त अन्न प्राप्त हुआ । 
लगभग ५६० नये बिजली के कुएं एवं ४२५ मौल लम्बी नहरें. बनाई 
थाई । फ्रांस की एक फर्म से करार के अनुसार १५० ट्यूब-बेल १६५३ के 
टेकनीकल सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत बनाये गये । 


कृषि-विकास योजना के श्रन्तर्गत गरातन्त्र दिवस पर ३० राष्ट्रीय 
“विस्तार सेवा विकास खंड शुरू किये गये । प्रत्येक खण्ड में -१०० गांव हूं 
जिनकी भ्राबादी लगभग ६६,००० है। यह सेवा उत्तर प्रदेश फे ४० खंडों में 
लो हुई है । इस सम्दन्ध में १६,००० कार्यकर्ताओं के शिक्षण के लिये एक 
पंचवर्षीय कार्य क्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 

राजस्थान के बढ़ते - हुए मरुस्थल को रोकने के लिये सीमा पर वन 
ज्गाये जाने के हेतु १० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । चारे और चरागाहों को 
“स्थिति सुधारने के लिये राज्य में प्रयोग भी किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश 
चकबन्दी विधेयक को राष्ट्रपति की श्रनुमति ६ मार्च १६५४ को प्राप्त हुई । 
इसके द्वारा न केवल कृषि डत्पादन में ही वृद्धि होगी बल्कि किसानों के भूमि 
सम्बन्धी पारस्परिक भगड़े भी कम 'हो जायेंगे । ः 

यह तय हुआा है कि भृतपूर्व ज्षमींदारों को मुत्नावजे के रूप में हस्तान्तर 
ग्योग्य बांड दिये जायें। जमींदारी उन्मूलन के बाद ३१ मारे १६५४ को कोर्ट 
आफ चाड्स तोड़ दिया गया। - 


बाढ़ निरोधक उपाय के रूप सें लखनऊ में प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितस्व॒र 


-- (२९ 


सातवाँ “वर्ष 


तेक एक केन्द्रीय चेतावनी कार्यालय जोला जायेगा । यह कार्यालय बाढ़ नियन्त्रण 
सम्बन्धी सभी निरोधक श्रौर सहायता कार्यों के - लिये उत्तदायी होगा । 


पश्चिम बंगाल 

चावल एक जिले से दूसरे जिले में ले जाये जाने पर जो रोक लगायी ' 

गयी थी वह हटा दी गयी। इसके फलस्वरूप चावल का वितरण उचित्त रूपा 
से हुआ झोर मूल्यों. में कमी आई। १८ जनवरी १६५४ को गेहूँ पर से नियंत्रण 
उठा लिया गया।. दा । ह कफ 


३६६ टन धान-के परिष्कृत बीजों के बितिरण-से २३७६ टन उत्पादनः 
श्रधिक हुआ परिष्कृत बीज, संतुलित उर्वरक तथा श्रन्य खाद के प्रयोग से आलू: 
की खेती में भी उन्नति हुई । पटसन की खेती ५,३४,७०० एकड़ भूमि में की; 
गयी और प्रति एकड़-१४,६८,४०० गांठ पटसने पैदा हुआ । 


राज्य सें लगभग १,१०,२४,३०४ पशु हैं । प्रजनन श्रादि के लिए हरियाने 

के सांड. प्राप्त किये गये । वेहाती क्षेत्रों में पहली बार कृत्रिम, रेतन का प्रयोग: 
_ किया गया। फल स्वरूप सितम्बर १६५३ तक . २२२० गायें फलायी गयीं । 
“7 लगभग ६१,८३९ एकड़ भूमि में धान की खेती को जापानी प्रणाली अ्रपनायी' 
गयी और ११,७२,००० मन चावल पैदा हुआ जो कि राज्य के पुवे-उत्पादना 


से दुगुना है । हे 


शिक्षा 
० कै आसाम | ५ 
२.८३ करोड़ रुपये में से, जो राज्य की कुंल आय है, १६-७ प्रतिशत 
शिक्षा के लिए रखी गयी है। बजट में भी विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षाए 
के लिए व्यवस्था की गयी है। ; 


पु ... 'का भाग 
हिन्दी की शिक्षा १३० जाय हाई स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों में आरम्भ . 
की गयी है । कुछ राजकीग्र हाई स्कूलों में श्रादिवासियों की वोलियों के शिक्षरय 
का भी प्रबन्ध किया गया है। प्राथमिक शिक्षा सें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तत 
यह हुआ कि प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा.को मिला दिया गया है। 


राज्य में 5४२ समाज शिक्षण केन्द्र हें। विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा संचालित 
ये ग्रामीण पुस्तकालय तथा केन्द्र सामाजिक उत्थान तथा मनोरंजन में लगे हैं ॥ 


प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रगति भी. संतोषजनक है। 
जोरहाद का “दी प्रिस आफ वेल्स' ठेकवीकल स्कूल, इन्जीनिर्यरिंग और टेकनो- 
लोजी के कालेज में परिवर्तित कर दिया जायगा । इस कालेज में. तथा गौहाटी 
के आसाम सिविल इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट में नेशनल सर्टिफिकेट-कोर्स जारी 
किया जायगा। ः 


श्रासाम के इतिहास श्रौर संस्कृत में शोधकार्य के हेतु -शिलांग की इतिहास 
समिति को सन्‌ १९५३ में श्राथिक सहायता दी गंग्री । श्रासाम साहित्य सभा को 
एक ग्रस्थ प्रकाशित करने के लिए श्राथिक सहायता दी गयी है जिसमें उन 
ऐतिहासिक लेख़ों की सूची होगी जो समय समय पर विभिन्‍न पत्रों में प्रकाशित 


होते रहे हैं । 
विहार 


शिक्षा पर सन्‌ १६५३-५४ में ५ करोड़ रुपये व्यय हुए जब कि सन्‌ 
१६३८-३६ में ७० लाख रुपये श्लोर सन्‌ १६४८ में १.२५ करोड़ रुपये हो 
व्यय हुए थे । 


राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए एक 
योजना तैयार की है श्लौर ५१ लाख रुपये से वह सन्‌ १६५३-५४ में कार्यान्वित 
की जायगी । श्रभी तक ५,००० नये शिक्षक तथा /२५० पूरे समय के लिये 
समाज शिक्षण निर्देशक नियुक्त किये गये हैं । 


स्वायत्त शासन कानून में सुधार किया गया है जिसके द्वारा सरकार 


१३१ 


सातवां वर्ष. - 


और ३५,१३६ छात्राएं हैं। छात्रों के लिये राज्य में ८०४ साध्यमिक स्कूल. 
, तथा छात्राओ्ों के लिए २०४ स्कूल हैँ । सिर्फ इण्डियन सेकेन्डरी सकल हो छात्रों 
' के लिए ७७६ हें. और छात्रा्ों के लिये १७७ हैं जिनमें ३,०४,०३१ छात्र तथा 
१,०६,०६३ छात्राएं हूं। राज्य की साक्षरता १६.३ प्रतिद्ञत है। श्राश्ा है कि 
'दिक्षा पर अ्रवशिष्ट मद्रास राज्य 5५४ लाख रुपयों से भी अ्रधिक व्यय करेगा । 
५ उड़ीसा 
ह इस वर्ष के भीतर ५०० लोशर प्राइमरी सकल तथा ६० बेसिक जनिग्रर 
* स्कूलों की स्थापना की गयी । ३२ लोझर प्राइमरी सकल श्रपर प्राइमरी स्कलों 
में परिणत किये गये । एक दिक्षक॑ वाले प्राइमरी स्कलों में लगभग ३०० 
और श्रधिक शिक्षकों की नियक्तिं की गयी 4 इंस वर्ष के श्रन्‍्त तक १९०० 
नये लोशर प्राइमरी स्कूल. शिक्षितों को काम दिलाने वाली योजना के श्रन्त- 
. गंत खोले गये । 


। अनिवार्य शिक्षा की योजना राज्य में श्रन्य पांच स्थात्तों पर प्रारम्भ की 
गयी, जेसे अ्रथगड़ (नंगर) बारीपाड़ा (नगर), अ्रंगुल (नगर) सुन्दर गढ़ 
. (नगर) और अ्थमल्लिक थाना । पच्नांस नये स्कूले खोले गये श्रोर २६६. नये 
दिक्षकों की. नियवित कीं गयीं। सात नये एलीमेन्ट्री टू निगे स्कूल तथा दो 
. चलते-फिरते प्रशिक्षण दलें बनाये गये। रा 
पहली मार्च १६५३ से प्रारम्भिक रकूल के शिक्षकों के वेतन में ४ . रुपये 
की वद्धि की गयी । सरकार ने यह भी नि३चय किया कि प्रारम्भिक स्कूलों के 
शी अध्यापकों को कासट्रीव्यूटरी प्रोविडेन्ट फलड का लाभ विया जाय । 


:.. जहां तक साध्यमिक शिक्षा का प्रइन है, सस्‍्कलों की संख्या २०० से २०६ . 
कुई | सिडिल इंगलिश स्कूलों को संख्या ४श८ से ५७० हुई। साधाररं सर- 
कारी सहायता के श्रंलावा ४.२४ लाख रुपयों की सहायता स्कूल की इमारतों 
: तथा साज-सज्जा के लिए दी गयी। प। | 

ु वे ज्ञानिक श्रनसन्‍्धान बोर्ड को २६:५६० रुपयों को सहायता दी गयी 
जिसके द्वारा राय के विभिन्‍न लोगों हारा शोध-कार्य शलता रहे । उच्चविक्षा . 


+.+ हनन 


# ० 


का भाग 


के लिये :छात्रवृत्तियों की संख्या ११ से २२ फर.दी गयी । ३१३६ प्रौढ़ों को 
साक्षर बनाया गया जो १५० समाज शिक्षण छेन्‍्द्रों के प्रयत्नों कौ फल है । 


पंजाब 
छात्र और छात्राओं के लिये सन्‌ १६५२ को ४१६९ प्राइमरी स्कूलों को 
संख्या १६५३ में ५४१६ हो गयी । सन्‌ १६५३ में छात्रों के ३०० प्राइमरी 
स्कूलों में चार कक्षा्रों के श्रलावा एक कक्षा और बढ़ायी गयी । 


सरकार ने कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लाहुल शोर स्पीती में चार 
शभ्राइमरी स्कूल खोलने के लिये सहायता दी । 


शिक्षितों में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक शिक्षक वाले १६०० 
आइमरी स्कूल इस भ्रार्थिक वर्ष में खोले जायेंगे । 


बुनियादी रकूलों में नये कला-कौशल जेसे कृषि, चागवानो, कताई शौर 
बुनाई का कार्य प्रारम्भ' किये गये हें । बढ़ती हुई श्रावद्यकता की पूर्ति के लिए 
राज्य भर में सात आपत-कालीन ट् निड्भः केद्ध स्थापित किये. गये हैं । . 


चंडीगढ़ में एक डिग्री कालेज खोला गया है। फीस श्रादि में हरिजनों, 
पिछड़े चर्ग के विद्याथियों तथा ज़्रायम पेदा जातियों के छात्रों के लिए रिया- 
यत दी गयी है । 


' उत्तर प्रदेश 
सरकार ने यह निशचय किया है कि देहातों के प्राइमरी तथा जूनियर 
हाईस्कूलों को समाज विस्तार सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय ॥ इन 
स्कूलों में कृषि अनिवार्य विषय होगा । प्रत्येक स्कूल के साथ एक कृपि-फार्म 
रहेगा। इस प्रकार ये स्कूल सब लोगों को सामूहिक कार्य की प्रेरणा देकर 
गांव की भलाई कर सकेंगे । 


देवनागरी सम्मेलन में होने वाले लिपि सम्बन्धी निर्णयों को कार्यान्वित 
करने के लिये श्रावश्यक कार्यवाही को गयी. है। प्रकाशकों तथा मुद्रकों -से 


१३५ 


खातवा वष- 


: “अनुरोध किया गया: है कि थे परिवद्धित रूप को स्वीकार करें । विद्वानों एक 
.. लेखकों को हिन्दी में भ्रच्छे ग्रन्थ निर्मारा करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में 
: सरकार ने निर्णय किया है कि महत्वपूर्ण कृतियों को पुरस्कृत किया जाय । 


.. सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बो्डों की ३२८६००० रुपयों की विद्येष अ्रनावत्तंक॑ 
- सहायता मंजर कर दी हे ताकि शिक्षकों का बकाया वेतन श्रांदि चकाया जा 
हम धे 5 है रे 


सके। . 


- परिचम बंगाल 

' स्कूलों के विद्याथियों की संख्या-अ्रंब १४ लाख है। भ्रब तक १४०० 

. शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ७६४६० वयस्कों 

. से भी अधिक साक्षरता एवं समाज शिक्षण केन्द्रों में उपस्थित होते हैं ॥ ७०० 
. से भ्रधिक केन्द्रों को सरकार चलाती है। विश्वविद्यालयों की तथा टेकनिकला 

, दिक्षा पर सरकार काफी पैसा व्यय करती है.। हि 


सरकार ने वह ग्रोजना पास कर दी है जिसके अनुसार १०००० प्राइ- 
सरी सकल खोले जायेंगे । इसे बर्गर्यान्वित करने के लिए २५०० प्राइमरी' स्कूल _ 
खोले जा रहे हैं । ह "2 


. सार्वजनिक खास्थ्य 


आ्रासाम ध्ः 
काला-प्राशार की रोकथाम तथा दवाई के लिये गांरो पहाड़ी. के फूल- 
बाड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में ३० रोगियों के लिए एक कुटिया 


बनाई जा रही है।... कं हर 


देहातों में 'हुक वर्मस को न फैलने देने के लिए सात चलते-फिरते एकक 
कार्य करते हैं । जनता-के सभी वर्गों से खूब सहयोग मिल रहा है । 


क्र भाग 


स्वायत्त पहाड़ी जिलों, प्राविवांसी क्षेत्रों तथा मंदानों में स्वस्थ्य . सुधार 


7 £] 


योजता्रों को विकसित करना सर॒कार ने स्वीकार कर लिया है।.__- ४ ->. 


सोौजूदा दवाखानों में सुधार किये जा रहे हैं तथा चेलते-फिरते संपूर्ण 
विकसित दवाखाने प्रचार यूनिटों के साथ व्यवस्थित किये जा रहे हैँ ।. 
स्वास्थ्य-सुधार किस प्रकांर किया जा सकता है, इस बात का श्रचार 
जनता तक प्रदशंनियों एवं मेलों के माध्यम से किया गया है। मलेरिया विरोधी 
योजना चलायी गयी तथा बड़े पैमाने पर बी० सी० जो के ठीके लगाने का 
कार्य किया गया । १६२६८२ लोगों की यक्ष्मा की परीक्षा कौ गयी ओर' 


८६४४३ व्यक्तियों को टीके लगाये गये । देहातों में पांच नये शिशु कल्याण-- 


गृह खोले गये । कई नये वा्डों के बन जाने से तथा बाहर के लोगों के लिए: 


दवाखाने की नयी इमारत बन जाने से नर्सों को बढ़ाना श्रावश्यक हो रहा है ।. 
इसलिए नई नर्सों को टूर निग देने की स्कीम बनाई गई है। शिक्षकों तथा साज-- 
सज्जा की व्यवस्था यूनीसेफ करेगा । लोकल बोर्ड के पांच अस्पतालों को नये: 
नये औजार, साज-सामान वेकर उनका प्रांतीयकररा किया गया ॥ इसके श्रलावा 
दस श्रायुवेंदीय दवाखाने तथा दस एलोपंथिक डिस्पेन्सरियां सरकारी सहायता. 
से चलायी ना रही हैं । 


बिहार शा 

पटना अस्पताल का “दि राजेन्द्र संजिकल ब्लाक', जिसमें कि २५० पलंग 

रहेंगे तथा जिसमें नये से नये सर्जिकल यूनिट रहेंगे और जो कि पूर्व में श्रद्वि 
तोय होगा, लग़भग पूरा हो रहा है। पंठना में ही छूत की बीमारियों के लिए 
५० पलेंगों वाला एक अस्पताल खोला गया है । पटना के क्षय सम्बन्धी प्रदर्शन 
केन्द्र में दर्शकों को तपेदिक के बारे में जानकारी करायी जाती है। इतकी' 
सेनोटोरियम में ४८ पलेंगों वाला क्षय का एक विभाग खोला-गया। डूंगरी' 
(रांची) स्थित रामकृष्ण मिशन टो० बी० सेत्तीटोरियम को सरकार ने २.२५. 

लाख रुपये देना स्वीकार कर लिया है । 


कोसी और कपला क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुघार का कार्य उच्नत हुप्ा है ॥ 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ग्स्पतालों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ॥ 


श्३७ 


॥ 


+ सातवाँ चर्ष 


नये भ्रस्पताल तथा स्वास्थ्य-केद्ध खोले जा रहे हैँ । संराय केला और खरसावन 
न्के श्रस्पताल श्रब बड़े पेमाने के कर-दिये गये हें). -- 


..- विद्वव स्वास्थ्य संगठन तथा यूंनीसेफ की सहायता.से कई मंतृ-गृहों तथा 
“दशिशु-गृहों का कार्य प्रारस्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय सलेरिया निरोधक 
कार्यक्रम कई कन्द्रोल यूनिटों के साथ शुरू हो गया.है। झ्राठ टीमों की श्रति- 
"रिक्त सहायता के साथ बृह॒द्‌ रूप सें बी०सी० जी० के दीके भी लगाये गये हें । 
'कोढ़ फो ने बढ़ने देने के लिए पूर्वप्रयत्न किये गये हैं. तथा छोटी माता या. 
छत की श्रन्य बीसारियों की रोकथाम के- लिए भी किये गये प्रयत्न. सुचारु 

रहे हैं । मा पं न हु इल 
०48 8 बम्बई बल 
पूना के अस्पताल में १०० पलंग और बढ़ा दिये गये लेकिन सन्‌ १६५४-४५ 
:में १०० पलेंग. और. भी बढ़ा दिये जायेंगे। पूरे राज्य भर सें बी० सी० 


प्जी० के दौके लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त पांच ठीमें और, मंजूर. की कु 


, स्गयी : जब- कि १६५४-५४ के लिए श्रभी, श्राठ टीमें और मंजूर ' करनी 
हैं।. श्रस्पतालों: तथा श्रायुवेंदीय संस्थाओ्रों को सहायता, श्रनुदान आदि दिया 
“जा रहा है।. दक्षिण भाग में चलती-फिरती आ्राप्येलसिक यूनिट ने सन्‌ १६५३- 
५४ के बीच शत्यन्त उपयोगी कार्य किये हैं जिनकी ग्रामीर्णों ने बहुत सराहना 
ग्की है। 


पूना और अहसदाबाद के सेडिकल कालेजों को इमारतें तेयार हो गई हें 
न्‍्तथा' कालेज इन नयी इमारतों में चले गये हें । सेन १६५४-५४ में: इन कालेजों 
की प्रवेदा संस्या १०० तक बढ़ा दी जायगी । 


आंध में १२४ पलेंगों वाल। क्षय श्रस्पताल खोला गया है । जब धन प्राप्त: 
हो. सकेगा तो पलंगों. की संख्या ३०० कर दी जायगी । क्षय के दूसरे श्रस्पताल 
के लिए स्थान भ्रभी. विचाराधीन है । - 


केडग्रांव में कुष्टरोगियों की बस्ती -की स्थापना के लिए सन्‌ १६५४-५५ . 
सके बजट में १४४००० रुपयों की व्यवस्था रखी गयी है । * 


'क' भाग 


३ जून सन्‌ १६५३: को राज्य-व्यापी मलेरिया निरोध श्रायोजन का कार्य 
पआरम्भ किया गयां। २७००० ग्रामों के लगभग ३५ लाख घरों . में दो-दो वार 
'डी० डी० टी० छिड़का गया। 3 25 रे 
चिकित्सा तथा सार्दजनिक स्वास्थ्य की कुल २३ यूनिदें राज्य में कार्य 
कर रही हैं। सुदूर देहातों में ये मातृ-गृह, शिशु-गृह की सेवाएं भी प्रस्तुत 
नकरते हैं। , 


मध्य प्रदेश * 
नागपुर मेडिकल कालेज भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति डाबटर राजेन्द्र 
'प्रसाद के कर-कमलों से २० मार्च १६५३ को हुश्ना। कालेज से संलग्न इस 
अस्पताल में ६४८ पलेंगों का प्रबन्ध है जो कि प्राधुनिक प्रकार के शस्त्र, यंत्र 
न्तथा साज-सउ्जा से युक्त है, साथ ही 'एक्स-रे! का बहुत्त बड़ा यंत्र भी है । 


रायपुर स्थित श्राटवेंदीय स्‍कूल के विकास के साथ एक श्रायुवेंदीय 
'फार्मेसी स्थापित की गयी हे श्रोर १६१ सरकारी सहायता-प्राप्त तथा श्दर& 
बिना सहायता , प्राप्त आायुर्वेदीय बचासानें चालू किये जा चुके हूँ ॥ श्रफोला, 
निमाड तथा बिलासपुर के श्रस्पतालों को श्रव॒ बढ़ा, कर उनका धान्तीय्रकररण 
कर दिया गया है । 


छिदवाड़ा में १०० पलेंगों का क्षय का एक अ्रस्पताल खोला गया है 
जिसके ५० पलेंग गरीबों के लिए ही सुरक्षित रखे गये हें । बुलडाना में २५ 
'पलेंगों का क्षय का दूसरा श्रस्पताल निर्मित हो रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य 
के भ्रन्य दूसरे अ्रस्पतालों में २१२ पलेंगों का प्रबन्ध श्रोर भी किया गया है। 


नागपुर, जबलपुर भर छिंदवाड़ा की इन तीन वी० सी० जी० की टीमों 
'के'झतिरिक्षत रायपुर, बिलासपुर श्रोर दुर्ग को टीमों ने भी प्रत्यन्त उपयोगी 
'फार्य किये । फरवरी १६५३ में बी० सी० जी० के टीके लगाने का फाम बहतू- 
रूप में प्रारम्भ किया गया । , हे 


१३६ 
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है. 


' वर्षों में बनाए जाएंगे । 


सातवां वर्ष 


मद्रास " 
राष्ट्रीय सलेरिया-निरोध कार्यक्रम के भ्रनसार. राज्य को दो कन्टोल 
यूनिटों को सहायता मिली । सरकार द्वारा ५४ ऐन्टी फाइलेरिया योजनाओं के - 
लिए भी ग्रांट मिली है। 


ही 


ह सामूहिक विकास योजना के कार्यकर्ताओं के शिक्षण के हेतु एक श्रखिल 
भारतीय शिक्षसा-केन्र स्थापित किया गया । उक्त केद्ध में देहातों की सफाई 
तथा ग्राम सेवा की बातों की शिक्षा दी जाती है । इस केन्द्र की स्थापना फोर्ड 
प्रतिष्ठान की सहायता से हुई है। - - 


हि] 


स्युनीसिपलिटी के श्राठ क्षेत्रों में जल-वितरशण की नयी स्कीसों को कार्या- 


._' न्वित किया जा रहां है तथा १२ क्षेत्रों में सुधार किये जा रहे हें। वेहातों भें 


जल-वित्तरणा-कार्य २५०० कऐं बनाने से पूरा होगा, श्रौर ये कऐं ग्रोगामी तोन 

इस वर्ष मद्रास जनरल भ्रस्पताल ने श्रपनी शती संनायी । जनरल अस्प-- . 
ताल की वर्तमान चार सर्जिकल एवं मेडिकल यनिटों की संख्या में एक की ओर 
वद्धि कर दी जायगी । ः 


बन्‍्सर के रोगियों के पलेंगों की संख्या भी बढ़ा दो गई- है। क्षय के 


: अस्पताल भी तंजोर जिले के सांगीपत्तो दक्षिण कन्नड के सुडेशेडें और मला- 
- बार के पेरीयारम में खोल दिये गये हें । ह 


हा, ... मंद्रास के सरकारी महिला एवं , शिशु- अस्पताल का प्रजनन विज्ञान 
विभाग, स्टेनली मेडिकल कालेज का दारीर रचना-विभाग शौर जनरल श्रस्पताल 


के यौन-व्याधि विभाग के स्तर ऊेँचे-कर दिये गये हैं जिससे वे स्तातकोत्तर 
शिक्षण के लिए श्रखिल भारतीय केद्ध बन सकें । , सफाई तथा जन-स्वास्थ्य 
की उचित शिक्षा दी जा सके इसके लिए मद्रास मेडिकल कालेज में एक नया 


_हाइजीन ब्लाक खोला गया है । निकट भविष्य में ही मदुराई में भी एक मेडिकल 
कालेज खोलने का विचार है। न्‍ 


पक्का भाग 


उड़ीसा 
मलेरिया निरोध के लिए प्रत्यन्त सतर्कता बरती गयी श्रौर राज्य के 
सअलेरिया क्षेत्रों पर २३३२०० रुपये व्यय किये गये । ४०८०० रुपये फाइलेरियां 
के रोगियों पर व्यय किये गये 4 


क्षय की रोकथाम के हेतु बी० सी० जी० का कार्य शरू किया जया और 
१६११४२ रुपये व्यय किये गये। 

“कुष्टमार्गदर्भाक योजना के श्रन्तर्गत कुष्ट-सुधार के लिए २२५८८४ रुपये 
खर्च किये गये। 


सिद्धेश्वर, जलतुर, दहया, नचुनी और प्रीतिपुर में नये दवालाने खोले 
जायें । कटक के श्रीराम घोधरो भंज मेडिकल कालेज प्रस्पताल में १४ पलंग 
'झौर बढ़ा दिये गये ॥ 


. धेनकनाल की भुवन डिसपेन्सरी में झ्राठ पलंग और बढ़ाकर उसे श्रस्प- 
साल में परिणत कर दिया- गया है। भुवनेश्वर के प्रसुतिगृहू .को बढ़ाकर 
असूतिगृह एवं शिशु रक्षण केन्द्र कर दिया गया है, तथा कटक जिले के इन्दुयुर 
अं एक नया प्रसूतियह खोला गया है। 


कठक- के एस० सी० बी० मेडीकल कालेज का स्तर ग्रव एम० बी० बी० 
शझुस० कालेज का कर दिया गया है तथा उसे उत्कल विश्वविद्यालय तथा मेडि- 
नकल कौंसिल भ्राफ इंडिया ने मान्यता दे दी है । 
५ 
बहरामपुर के मिडवाइफ़री टू निग स्कूल का स्तर उच्च कर दिया गया 
है तथा वृत्तियों की संख्या ८ से २० कर दी गयी है। 


दाइयों की ज्िक्षण-योजना तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रसृति-गृहों को 
स्थापना-योजनाएँ स्वीकृत कर ली गयी हें ॥ हे 


१४१ 


सातवां वर्ष 


: क्षय-रोगियों को ३००० रुपयों तक की झाथिक सहायता दी गयी है। 


5: अन्धेपन की रोक' पर भाषणों के लिए सन्‌ १६५३-५४ सें १३ 
रुपये का वाधिक व्यय. तीन.वर्ष तक के लिए स्वीकार किया गया है। ये भाषरः 
हाई स्कूलों तथा मेडिकल स्कूलों में दिये जा रहे है। 24 


. देहात के शिक्षकों की सहायता से पुरी में ६१० रुपयों के व्यय से श्रौषधि- 
पेटियां के पांच केन्द्र स्थापित किये गये हें। े | 


का पंजाब 

जुलाई १६५३ में राज्य के १३ जिलों सें से & जिलों में १४ लाख लोगों . 

'को सलेरिया से बचाने का व्यवस्थित कार्य किया गया । इस कार्य की वृद्धि केः 
लिए चाल वर्ष में मलेरिया यूनिटों की संख्या ७ कर दी गयी। १०७३६१० 
. लोगों की परीक्षा की गयी तथा २३३६६६-्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके 


लगाय॑ गय ॥ 


कांगड़ा जिले में गाइटर' की रोकथाम तथा दवाई के लिए 'आ्रायोडाइज्ड' _ 
. सांल्ट्स' का, एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया गंया। विदृब-स्वास्थ्य'. 
संगठन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी संहायता प्रदाव की जायेगी। नारी 
स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की कमी को दूर करने के लिए अमृतसर में एक शिक्षण- 


' शाला प्रारम्भ की जा रही है । 


सन्‌ १९५३-५४ के बीच श्रस्पतालों और दवाखानों की संख्या ६१३१ 
पहुँच गई तथा पलंगों की संख्या 5३७६॥ कई श्रस्पताल आ्राधुनिक किये जा रहे' 
हैं तथा रोपड़, रोहतक, और सोनीपत के श्रुस्पतालों को उच्चस्तरीय कर दिया. 
गया है। दो लाख श्रतिरिक्त रुपये अस्पतालों की दवाइयों के लिए निर्धारित 


किये गये हैं। . 


: २० श्रायवेंदीय तथा यूनानी श्रोषधालय खोलने की योजना है तथा... 
रोहंतक जिले में एक श्रायुवेंदीय महाविद्यालय भी स्थापित किया जायेगा । ' 


2 ज] 


५ का भाग हे 


कारखाने के ३५००० कर्मचारियों को कर्मचारियों की राज्य बीमाः 
योजना द्वारा लाभ दिया जाता है । 


उत्तर प्रदेश 
राज्य सरकार ने देहातों में १० एलोपथी तथा १४ श्रोयुवेंदीय और यूनानी. 
श्रीषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। दाइयों के प्रशिक्षण के लिए ६ केन्द्र 
स्थापित हो चुके हैं ॥ ६५०० से श्रधिक गांवों में जिनकी झावादी ३३ लाख से: 
अ्रधिक है, मलेरिया निरोध का कार्य किया गया। प्रयाग के कुम्भ मेले के 
अ्रवसर पर, जिसमें कि देश के लाखों लोग श्राये थे, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य' 


विभाग की सतर्कता के कारण कोई भी संक्रामक रोग का झ्राक्रमण नः 
हो सका । है 


पश्चिम बंगाल 
बंगाल में स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति. पर २ छु० २ आ० १० पाई” 
व्यय किया गया, जो कि भारत में सबसे श्रधिक है। 


राज्य के सब श्रस्पतालों के पलंगों की संख्या २०३३४ है तथा देहातों' 
में भो दवा-दारू सहायता का प्रबन्ध है। क्षय रोगियों के पलंग की १६४० की' 
६५६ की संख्या सन्‌ १६५४ में २३३० कर दी गयी है । टी० बी० बलीनिकों 
की संख्या १५ से २५ कर दी गयी है, प्रसुति के लिए ११०७ पलंगों से बढ़ा 
कर ३०६३ पलंग कर दिये गये हैँ । कुष्ट और गुप्त रोगों के रोगियों के पलंगों' 
की सन्‌ १६४७ की ७४४ तथा ८० की ऋरमछाः संख्या को ६३३४ और ११०- 
ऋसदाः कर दिया गया है । ह 

मलेरिया निरोध कार्य तथा बी० सी० जी० योजना में संतोषजनक 
उन्नति हुई है। देहातों में पोने के जल की वितरण-व्यवस्था कर दी गयी है ।. 
तथा २७८०६ बिजली के कुएं लगाये गये हैँ । स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुमुखी कार्य- 
क्षमता एवं सतर्कता के कारण सन्‌ १६५३ में १०.३ मृत्यु-अनुपात रहा जब किः 
सन्‌ १६४८ सें वह १८.१ था। 


के 


र्थ३े 


सातवाँ वध . 


५ | अ्रम . . 


आसाम कि ह 
सन्‌ १६२६ के भारतीय ट्रेंड यूनियन कानन के अनुसार -राज्य में १६ 
ट्रेंड यूनियन रजिस्टर्ड .किये गये. तथा स्थायी श्रादेशों के २९ सेठ सन्‌ १९४६ . 
के ,भ्रौद्योगिक नियोजन (स्थायी श्रादेश ) कानून के अ्रन्तर्गत प्रमारितत किये गये । _ 
कारखानों के ६५ भगड़े शान्ति के साथ सुलझाणे गये । ३२ भगड़े, जो, कि 
सुलभाये न जा सके, सन्‌ १६४७ के श्रौद्योगिक विवाद कानून के अभ्रनुसार निर्मित 
औद्योगिक श्रदालतों या ट्विव्यूनलों को सौंपे गये । 


चाय-बागानों की बेकारी में उल्लेखनीय कमी हुई । बन्द हो जाने वाले 

“प५ चाय बागानों मेँ से ७४. में फिर से काम शुरू हुआ। इस लिए सन्‌ १९४५२. - 
के ४८४३३ श्रमिकों में से ३५६८४ को - फिर से. काम दिया गया। शेष रहे. 
.  अरमिकों को या तो दूसरे चायबागानों सें काम्र दिलवाया गया या फिर सड़क 
“बनाने में लगा दिया गया या, दूसरे सार्वजनिक निर्माख-कार्यों में काम. दिलवा 


दिया गया। न 


श्रमिकों के कल्यारा के पन्द्रह केन्द्र खोले गये तथा और केन्द्रों की इमारतें - 
लगभग तेयार हो गयी हूँ । ह 


ग्रौद्योगिक श्रावास योजना के श्रग्तगंत विभिन्‍त “श्रमिक संस्थाओं को 
8५००० रुपये कर्ज दिये गये जिसमें श्रमिकों के लिए स्कान॑ बनाये जा सकें| 
अभी तक ३६०१ मकान बन्‌ चुके हें । । 


: : - :- बिहार 
..._ राज्य के कारखानों की श्रम-स्थिति सन्तोषजनक रही ।. सेकड़ों भगड़ 
या तो मध्यस्थता के द्वारा तय किये गये या फिर सरकार द्वारा स्थापित समभोतते 
संगठनों दारा मालिकों की बिहार श्रौद्योगिक श्रावास-योज़ना के श्रन्तर्गेत कर्ज . 
दिये गयें। कर्ज की रकम पर ३ प्रतिशत व्याज लिया जायेगा तथा मूलधन २५ _ ' 


रब 


श्डढ 


“का भाग धु 


च्वर्षों में प्राप्त किया जायेगा। झव तक ४० लाख रुपये का कर्ज दिया जा 
चुका है। 


. सन्‌ १६५४ सें कर्मचारियों की राज्य लीमा योजना शुरू करने का विचार 
है। एक कारपोरेशन बनाया जायगा जो कि दाक्तिचालित तथा लगातार 
चलने वाली फेक्टरियों में, जहाँ प्रतिदिन श्रौसतन २० या श्रधिक ध्यक्ति काम 
'पर लगाये जाते हैँ, काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा श्रौर 
बीमारी सम्बन्धी, सुविधायें, श्राश्रित सम्बन्धी लाभ, प्रसुति भत्ता और 
धअपंगता के कारण मिलने वाली पेन्शनों को दिलवाने के लिए उत्तरदायी 


कहोगां। . ' 


अनुसूचित कारखानों में न्यूनतम चेतन निर्धारित कर दिया गया है । 
जआहबाद, गया झौर पठना जिलों में खेतिहर -मजदूरों का भी न्यूनतम वेतन 
“निर्धारित हो चुका है । 


प्रमारितत, सजदूर संघों की संख्या जो सन्‌ १६४६-४७ में ६१ थी, 

/ (बढ़ कर सन्‌ १६५२-५३ में ४१६ हो गयी है । चूंकि हुकई विरोधी मजदूर संघ 

अपने को मजदूरों का प्रतिनिधि कहते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने श्रम सला- 

हकार बोर्ड की सहमति से ही उनका प्रतिनिधि स्वरूप स्वीकार करना तय 
“किया है । 


। वम्बई 
फरवरी १६५४ में समाप्त होने वाले पिछले ११ सहीनों में सन्‌ १६५२- 
१९५३ के मुकाबले में बस्वई, अ्रहमदाबाद, झोलापुर श्रौर जलग्रांव- के 
मजदूरों के जीवन-यापन के स्तर-अंक ऋमशः २१,११,१२ श्रौर २७ तक बढ़ 
जाये हें।.. « 


प्रमारित कारखानों की संख्या ८5,५१० है तथा प्रतिदिन कार्य करने 


पाले श्रमिकों की संस्या औसत ७,२७,६५३ है ॥ सन्‌ १६४५३ में लगभग ३०,३६४ 
खुर्घटनाएँ घटी ।, , 


श्४५ 


सातवा वष - 


, सन्‌ १६४३ के बम्बई- के श्रम-कल्पाण निधि कानन के अन॒सार. बम्बई 
श्रम कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ तंथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित सारे 
. सुरक्षा केन्द्र जुलाई १६५३ में उस बोर्ड को सौंप दिये गये। 


टरंड-यूनियनों की- संख्यो १६५३-५४ सें ७१२ से बढ़कर ८१२ हम गई 
है। अ्रप्रेल: १९५३ से फरवरी १९५४ के बीच ५२६ भगड़ों का निबटारा या 
तो बम्बई स्थित श्रौद्योगिक श्रदालत द्वारा हुआ या फिर श्रौद्योगिक. ट्िब्यनल्स 
के द्वारा । : 


(- » सन्‌ १६५३ सें मंजूरी भुगतान (बंबई संशोधन) कानन, बम्बई अम 
कल्याण निधि कानून, और बस्वई श्रौद्योगिक सम्बन्ध (संशोधन) कानून जेसेः 
कुछ महत्वपुर्ण कानून पास किये गये । 


मध्य प्रदेश 
सती मिलों के श्रमिकों द्वारा सन्‌ १९५०-५१ और १६५१-५२ के लिए 
बोनस की मांग का सासला पंच-निणयार्थ भेजा गया तथा निर्णय श्रमिकों के 


पक्ष, में हुआ । 


दूसरे कारखानों में लेबर अ्रफसरों ने ५५ भगड़े सुलंकाये तथा ४०० 
भगड़ों की जाँच की । सन्‌ १६५३-५४ में १७ मज़दूर संघ प्रमारित हुए । 


दूकान संस्थान कानून के अन्तगंत, जो राज्य के २२ बगरों में लागू था, 
८,०६६ रजिस्ट्रेशन और नवीकरण हुए । इस वर्ष ४३४ मालिकों पर मुकदमे 
चलाये गये जिनमें से २६४ को सजा तथा जुर्माना हुआ ।. 


झनेक कारखानों में सुरक्षा योजना आरम्भ की गयी तथा बडनेरा और 
हिंगनघाट में. सुरक्षा केद्र खोले गये। नागपुर, जबलपुर और श्रकोला में: 
राज्य सरकार ने तीन सुरक्षा केद्ध खोले। श्रमिकों को श्रम कानून तथा 
सज़दूर संगठन की गतिविधियों से श्रवगत कराने के लिये सरकार ने नागपुर 
में एक शिक्षरा-केन्द्र प्रारम्भ किया है। ६५ श्रमिकों में से ६ महिलाएं भी इस क्‍ 


केद्ध में प्रविष्ट हुई है । . ध 
१४६ 


का भाग 


भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के श्रनुरूप 'राज्य आवास बोर्ड श्रमिकों 
के लिये जबलपुर में १०० क्वार्टर बन चुके हें तथा नागपुर में ४५० क्वार्टर 
पुरे होने को हैं। अचलपुर में ५० बवार्टरों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है। 


सद्रास 
श्रविभाजित मद्रास राज्य में आथिक वर्ष के आरम्भ सें ७,५२२ कार- 
खाने फैक्टरी कानून के श्रन्तर्गत आये । अ्वशिष्ट मद्रास राज्य में मार्च १६५४ 
में कारखानों की संख्या ६,६०७ थी। सन्‌ १९५३ की जनवरी से भ्रगस्त तक 
ग्रविभाजित मद्रास सरकार के श्रम विभाग हारा ५,७१५ भगणड़ों की जांच की 
गयी। श्रवशिष्ट सद्रास राज्य द्वारा सन्‌ १६५३ के अ्रक्तूबर ओर नवम्बर में 
उनमें से १,०६३ पर निर्णाय लिये गये । 


अविभाजित मद्रास राज्य में ७२० सजदूर संगठन थे | भ्रवशिष्ट भद्गास 
राज्य में श्रव संगठनों की कुल संख्या ५६४ है। कर्मचारियों की राज्य बीमा 
योजना का एक प्रादेशिक कार्यालय फोयम्बट्र में स्थापित कर दिया गया है 
जो कि श्रपने श्रास॒ पास के क्षेत्रों में भी कार्य करता है। शीघ्र ही उसका 
कार्य-वृत्त दूसरे कारखानों तक कर दिया जायगा । 

, उड़ीसा 

सन्‌ १६५३ का श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून तथा सन्‌ १६५३ 
का उड़ीसा प्रसूति सुविधा कानून स्वीकृत:हों गये हैँ। पहला कानून तो उन 
श्रमिकों के लिये है जो या तो काम से हटा या श्रलग कर दिये जाते हूँ, तथा 
दूसरा महिला अमिकों को प्रसूति भत्ता के देने के लिये है। चावल, श्राटा, दाल 
की मिलों, तम्बाकू के निर्माताओं तथा मोटर स्विसों के श्रमिकों का न्यूनतम 


वेतन निर्धारित कर दिया गया है। 


एक श्रम सलाहकार बोर्ड बना दिया गया है जो श्रम सम्बन्धी समस्याझ्रों 
पर विचार कर सके । 


१२ नये सजदूर संगठन प्रमाणित हुए हैं तथा इस प्रकार उनकी कुल 


श्ष्छ 


 सातवाँ वर्ष. * ., 
_ संख्या ८5१. हो गई है। चांदबली, बालासोर, रूपला तथा भरसूंगुडा में चार 
कल्याण केद्ध स्थापित हुए हें। 2 2 


सरकारी सहायता प्राप्त श्रावास योजना के अ्रन्तर्गत/ राज्यतरकार से 
मेसस उड़ीसा सीमेन्ट . लिसिटेड, मेसर्स उड़ीसा टेक्‍्सटाइल सिल्स लिसिठेड, 
मेसर्स जयपुर शुगर फम्पती लिमिटेड और मेससे -डान एण्ड कम्पनी ने सहायता 
के लिए प्रार्थना की है । ०5: 


कुल छः कारखानों ने कर्मचारियों . की राज्य: बीमा योजना से लाभ 
' उठाया है । * 


'हौराकुड बांध योजना के तैयार हो जाने के बाद श्रांशा की जाती है कि 
_ भचकुंड पन-बिजली योजना तथा रुरकेला का “हिन्दुस्तान स्टील प्लान्ट” 
आदि कई औद्योगिक छोटे-बड़े केन्द्र पनपेंगे । 


.._.» सन्‌ १६५३-५४ में ४१२ दुर्घटनाएं हुईं। इनकी जांच पड़ताल हुई 
सथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं कम हों इसके लिये सतर्कता बरती 
गयी एवं कार्यवाही भी की गयी । गंदी गठरों, पीकदानों, शौचालयों, मूत्रालयों, 

बिजली तथा पीने के जल के वितरण श्रादि की श्लावश्यंकता पर जोर डाला 
“ गया तथा कुछ दिशाओं में प्रभावकारी उन्नति हुई । ' 


। ा पंजाव " 

श्रमिकों के लिए. एक कमरे वाले मकानों की योजना कार्यान्वितत की 
गंयी । अमृतसर में ऐसे २०० मकान निर्मित हुए तथा ज्ञीत्र ही १०० श्रौर 
बनाये जायेंगे । इस योजना के अनुसार जलन्धर में १००, लुधियाने में १२४, 
बटाला में ५० तथा अब्दुल्लापुर में १०० मकान बनेंगे । 


झऔद्योगिक महत्व के अनेक स्थानों पर श्रम विभाग कल्यारा केर्द्र -चला 

. 'रहा है। भ्रमृतसर, बटाला, लुधियाना, 'जलन्धर, श्रम्बाला छावनी, श्रब्दुल्लापुर 

“और बालमपुर सें ये केन्द्र स्थित हें ॥ श्रमिकों को तथा उनके परिवारों को ये 
कल्याण केद्ध शिक्षा' एवं सनोरंजन दोनों के साधन प्रस्तुत करते हूँ, 


9८ 


स्का भाग 


पंजाब के चाय बागान तथा चाय फंक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों 
को भी ये केन्द्र शिक्षा के साधन प्रस्तुत करते हैं । । ः 


उत्तर प्रदेश 
न्यूनतम वेतन कानून कृषि सम्बन्धी कार्यों पर लागू किया -जायगा तथा 
उन क्षेत्रों तथा फार्मों पर भी जहाँ कम 'वेतन हैं श्रौर जो फार्म ५० एकड़ के 
या श्रष्िक के हैं । 


कुल २,७७६ मकान श्रमिकों के लिए बनायें गये हैं जिनमें से २,२१६ 
कानपुर में और ५६० लखनऊ में बने हें। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 
स्थानिक विकास बोर्ड की झोर से कानपुर में ३,७५० श्रावासं बनाये जा रहे 
हैं। ७,४०० झावबासों के निर्माण का कार्य श्ञीघ्र झारस्भ होगा जिनमें से 
३,४०० कानपुर में बनेंगे शौर शेष भ्रागश, बनारस, इलाहाबाद, फोरोजायाद, 
मिर्जापुर और सहारनपुर सें बनेंगे । कानपुर को गंदी बस्ती साफ॑ं की जायगी 
ओर ५,००० आवास उस स्थान पर बनेंगे । 


कर्सचारियों की राज्य बीमा योजना के शअ्रप्तर्गत २,४०० शअ्रस्थायी प्रपंग 
श्रसिकों के श्रधिकारपत्र प्राप्त हुए शौर संन्‌ १६९५४ के प्रारम्भिक तीन साहों में 
२,१०० से श्रधिक श्रमिकों फो पैसा दिया गया । बीमारी की सुविधा के सम्बन्ध 
में ४२,४०० प्रधिकार पत्रों से भी श्रघिक आये श्र लगभग १/६४,००० 
व्यक्ति भ्रस्पताल गये । 


कानपुर को दो नयी अमिक बस्तियों में दो नये कल्याण केझ खोले 
गये । लखनऊ के ऐशबाग स्थित गवर्नमेंट प्रेस में काम करने घाले ३०० श्रमिकों: 
के लिए एक कल्याण केन्द्र वहाँ भी खोलने का विचार है।_ 


डे 


५ | 
पश्चिम बंगाल 


विभिन्‍न स्थानों पर - २७ कल्याणकेन्द्र हैं जो कि मालिकों द्वारा प्रस्तुत 
मनोरंजन में सहायता करते हैँं। इनमें १२ केन्द्रों के साथ छोटे प्रस्पताल दवा- 
दारू के लिए जुड़े हुए हूँ । 


१४६. . 


था 


सातवाँ वर्ष: .. ॥ है 


...... सेन १६४२ के कर्मचारियों के प्राविडेण्ठ फण्ड कानन. तथा सन १६४७ के 
फंमंचारियों के राज्य बीमा कानन को कार्यान्वित करने के लिए प्रादेशिक कार्या- : 
लय खोले. गये 


- | द्यो कल ह ५ ह द कक + 
, .... उद्योगबंधे . 8 
जम आसाम ' 
 कुटीर और घरेल उद्योग-धन्धों के लिए अलग एक विभाग बना. विया 
गया है। ५०,००० रुपयों तक का श्रनुदान एवं सहायता उद्योग - धंधों के पांच 


” स्कूलों को दी गई. है ताकि वे कारीगरों को काम सिखा सकें। -१,२६,६०० . 


रुपये का कर्ज देता स्वीकार कर लिया गया है जिसमें वर्तमान कुटीर-उद्योग- . 
केद्रों को उन्‍नतत किया जा सके श्रौर कुछ नये केन्द्र स्थापित किये जा सकें । 
सत्‌ १६५४-५५ में २ लाख रुपये इस प्रकार के कर्ज के लिए सुरक्षित हें । 


: रेशम और करघा उद्योग श्रासास के प्रमुख कुटीर , उद्योग हैं। सरकार 
इन दोनों को उन्नत तथा व्यापक करने के लिए कार्य कर रही है। करघा 


, शच्योग में समय और श्रम की बचत के लिये यंत्रों के प्रयोग कर रही है । इसके 


शिक्षण तथा उत्पादन की बिक्री के लिए भी सहायता दी ,जा रही है । रेशम 
के कीडों के पालन, रेशम के थानों को तह कंरने तथा कताई के सम्बन्ध में 
प्रदर्शन किये जा रहे हैं, ,साथ ही विभाग इसके शिक्षण का भी  श्रायोजन कर 


_ रहा-है। टीटाबर में 'सेरीकल्चर' , के सम्बन्ध में शोध-कार्य के लिए एक केन्द्र 


खोला गया है जिसकी लागत १,३०/००० रुपये होगी जिसे केन्द्रीय. रेशम बोर्ड 


आर राज्य सरकार बर[वर-बराबर धन देगी । 


केन्द्रीय रेशास बोर्ड ने विभिन्‍न योजनाओ्रों के विकास के लिए २,१५,००० 


'.. शुपयों का झ्तिरिक्‍त अ्रनुदान देना स्वीकार किया है। 


१५० 


कि 
के! भाग 
४ विहार रा 
बिहार के कुटीर उद्योग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने एक यथार्थ 
चादी योजना बनायी है। एक राज्य-वित्त-कारपोरेशन की .२ करोड़ रुपयों से 
स्थापना का निर्णय हुआ्ला जिसमें छोटे बड़े उच्योगों की सहायता की जा सके १ 


कुटीर उद्योगों को कर्ज दिया जा सके इसके लिए ४ लाख रुपय स्वीकार 
किये गये हैं। सरकार ने १ लाख रुप्रया सहायता के रूप में दिया है । 


राज्य में गन्ना बोने वाले चार लाख किसान हैं और दस हजार के लग- 
भग शबकर के कारखानों के श्रमिक हैं। गन्ने की किस्म को श्रच्छा बनाने का 
प्रयास किया जा रहा है। गन्ने वाले क्षेत्रों में ३०० बिजली के कुएं लगाये 
' जायेंगे जिसमें से १८७ लगा दिये गये हैं । पूसा में शवकर से सम्बन्धित शोध- 
कार्य के लिए एक प्रमुख कार्यालय तथा पठना में उप-कार्यालय सरकार द्वारा 
खोलें गये हें । 
गन्ना पेदा करने वालों को उनकी अ्रपनी सहकारी संस्थाओं द्वारा गल्‍्ले 
की किस्म को श्रच्छी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


शस्ते की खेती का क्षेत्रफल सन्‌ १६४६-४७ के ३.६५ लाख एकड़ से 
बढ़कर सन्‌ १६५२-५३ में ४.०१ लाख एकड़ हो गया । १६४६-४७ में ४०.३६ 
लाख मन के सुकावले लगभग ७४.३३ लाख मन चीनी सन्‌ १६५२-४३ में 
सैयार को ग्रयी 


बम्बई ह 
श्रगस्त १६५३ से अ्रप्रेल १६५४ तक विभिन्‍न प्रकार के उद्योग-धंधों को 
१,२६,००० रुपये कर्ज के रूप में दिये गये। दिसम्वर सन्‌ १६५३ में बम्बई 
राज्य वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना के बाद १०,००० रुपये से श्रधिक फी 
सांग वाले प्रार्थंना-पत्न कारपोरेशन के पास भेजे जाते हैं । 


५ श्श१्‌ 


. साततवाँ वर्ष 


केन्नीय स्टोर खरीद संगठन बराबर स्वदेशों तथा कुटीर उद्योग के माला . 
को क्रय करके प्रोत्साहित करता है। | 


. जून १६५३ के श्रन्त तक कुटीर उद्योगों की १,३०७ प्राथमिक सहकारी 
_ संस्‍्थाएँ थीं तथा १८ जिला श्रौद्योगिक सहकारी एसोसियेशन थे । इन संस्थाओं; 
की सदस्य संस्या सन्‌ १९४७ में ४०,०४५ से भ्रव १,४७, ७०४ हो गंयी है.। 


हर . मध्य प्रदेश 
ु राज्य को श्रौद्योगिक . उन्नति में 'बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड . मिलस 
का २१ नवस्व॒र १६५३ में खुलता एक महत्वपुर्ण घटना है। मिल की वाधिक 
. उत्पादन दवित ७,५०० उन कागज को है। भारत की सर्वप्रथम श्रखबारी काराज़ 
मिल 'तेपासिल! का निर्माण कार्य श्रब समाप्ति पर है। इसकी उत्पादन-हक्ति 
१०० उन न्यूज़ प्रिन्ट प्रतिदिन होगी । रे है 
। सद्रास 
मद्रास शहर में तथा उसके पास के क्षेत्र में श्रनेक उद्योग-धंधे पतप रहे 
. हैं। सोटर और टूक निर्माण के लिए दो कारखाने तथा एक कारखाना साइ- 
किलों के लिए मद्रास में स्थापित हुए हैं ।तिरुनेलवेली में प्रतिदिन ५ ठव 
फास्टिक सोडा बनाने घोला एक कारखाना खुला है। मद्रास के निकट ही चीनीः 
के लिए भारी मशौीनें बनाने तथा सीमेन्ट श्रादि दूसरे कारखानों के निर्मारण 
लिए कारखाने खुले हैं । 


.. दक्षिण श्ररकाट जिले के नेवेली सें लिगनाइट पड़ताल योजना ने श्रच्छी 
: . उन्नति की है। चतुर्थ बिन्दु कार्यक्रम के अनुसार एक अमेरिकतल विशेषज्ञ को 


.... सेवाएँ ली गयी हें। 


कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए.कितारे वाली धोतियों तथा, 
रंगीन साडियों को बनाने का फाम एफ दम करघों के लिए ही छोड़ दिया गया 
है; सन्‌ १६४२ को उत्पादन संख्या का ६० प्रतिशत ही घोती वनानेवाली 
' सैलों को घोती बनाने के लिए रखा गया है। “हैण्डलूमं सेस फण्ड' से ६८,३८/ 
'- * 'दु७७ रुपयों करवा उद्योग के लिए विया गया है। . नल 


व 
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$< ५७२०४ 


क्रो भाग 


नडुवत्तम की सरकारी कुनेन फैक्टरी में सन्‌ १६५३-४४ सें २०,००० 
पौण्ड क्विनाइन सल्फेट बनायी गयी थो। कोयम्बदूर जिले के श्रममलाइ में 
दूसरी कुनेन फैक्टरी बेनायो जा रही हैं। उसके बन जाने पर राज्य में सल्फेट 
का उत्पादन १ लाख पौण्ड हो जायेगा। 


उड़ीसा ह 
सन्‌ १६५३-५४ में स्थापित बृहत्‌ कारखाने में श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स 
लिसिटेड' उल्लेखनीय है जो कि ७०० टन शीश्षे के वर्ततन और बोतलें बनाती 
है। 'कलिंग! दयूबस लिमिटेड' स्टील पाइप का निर्माण करती है। 'जयपुर 
सेंगनीज़ सिडीकेट' द्वारा एक 'फ़ेरों सेंगनीज्ञ प्लान्ट स्थापित किया जायेगा । 


ब्रजराजनगर में 'दि ओरिएन्ट पेपर मिलस लिमिटेड तथा वाजगंगपुर 
में उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड' कारखाने खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं । 


कलिंग ट्यूबूस लिमिटेड,” 'दी टीदागढ़ पेपर सिल्‍्स कम्पनी,” 'दि चेशनल' 
फाउन्डी एण्ड रोलिंग मिल्स” श्रादि बड़े कारखानों में अ्रच्छी प्रगति हुई है । 


पहले के देशी राजाओं के शासन काले'के कारखाने जो कि सभो बन्द कर 
दिये गये थे, अब फिर खोले जा रहे हैं। ये 'मयूरभंज ग्लास बर्क्स लिमिटेड 
ओर “सयूरभंज स्पिनिंग वीविंग मिल्स लिमिटेड' आदि हूँ। 


छोटे छुटीर उद्योग-घंधों के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड की 
स्थापना की जा चुकी है । श्नेक नयी योजनाएं इन उद्योगों के लिए बनायी गयी 
हैं जैसे बुनाई, ' यढ़ईगिरो, लुहारी, ताले बनाना, कटलरी का-सामान तथा 
साइकिल के पुर्जे आदि । चटाइयाँ बनाना, कुम्हारी, खमड़े का काम, सघुमक्खी- 
पालन आदि घधंधों के लिए भो योंजनाएं बचायी गयी हें । केन्द्रोय सरकार द्वारा 
१० लाख रुपये तक की सहायता से कठक स्थित उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनिय- 
रिंग” का स्तर उच्च बनाया जाने का धिचार है तथा उसमें 'श्रांल इंडिया 
सर्टिफिकेट कोर्स! भी होगा । ४० सरकारी सुविधा प्राप्त तथा २३ सामान्य 


. विद्यार्थी राज्य के बाहर देकनिक शिक्षण के लिए भेजें गये ॥ २६ विद्यार्थियों को 


नव 


१५३ 


सातवा वर्ष 


बिना व्याज के कर्ज दिया गया जिससे थे भारत में. था - विदेश- में शिक्षित 
होकर शआ ायें। 


टेकनीकल व्यवितयों की श्रावश्यकंता-की' पूर्ति के लिए -पशु चिकित्सा - 
विभाग के २१ छात्र श्र कृषि विभाग के ४ छात्र ठेकनीकल शिक्षा के लिए 
कर्ज के रूप में वत्तियां देकर भेजे गये । | 


कारखानों को १० लाख रुपये सरकारी सहायता के रूप में दिये गये । 


का 


पंजाब ० 3 3. ० 
कारखानों की संख्या १,७०० से बढ़कर १,६०० हुईं। हिसार में रुई की 
'कताई के लिए दो मिलें तथा फरीदाबाद में साइकिलों के लिए एक फैक्टरी के 
. 'लिएं भारत सरकार ने प्रमारापत्र दे दिये हैं । टेकनीकल शिक्षर के लिए श्रौद्योगिक 
“स्कूल तथा इंस्टीद्यूद्स खोले गये । . सन्‌ १९५३-५४ के बीच कुंलः ९६४५ छात्र 
“और १,१३७ छात्राएँ शिक्षा ले रही हैं, ४३६ वे छात्र इसमें शामिल नहीं हैं 
जो प्रदर्शन-पार्टियों में हैं । डे 08 जा 0 अप 


१६ सहत्वपुर्ण स्थानों पर दस्तकारी, घरेलू उद्योग धंधे आदि सिखाने 
“बाले केन्द्रों में शरस्पाथियों को कार्य सिखाया जा रहा है। - इंन केन्द्रों में श्र 
“तक. १,३१४ व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की। राज्य के १४ कार्य केन्दों में ' 
१८,५६,६८२ रुपये का सामपन तेयार किया गया। 


१,३७,५०० रुपये कर्ज के रूप में तथा ३८,७६० - सरकारी सहायता के 

रूप में कुटीर तथा -फरघा उद्योग. को दिये गये ।- सामूहिक विकास योजना के 

अन्तर्गत ६,२०,००० रुपये कर्ज रूप सें दिये गये । -करघा उद्योग की समस्याप्रों 
भसे सरकार को श्रवगत कराने के लिए एक बोड की अभी अ्रभी स्थापना की 

न्वायी है । फ 


गम उत्तर प्रदेश... | 
कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर ने तय किया है कि शिक्षित बेकार युवकों 
को कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में ट्रेनिंग दी जाये औौर इस सम्बन्ध में कई 


.  वयोजनाएं बनायी हैं। लखनऊ में सिलाई का एक केन्द्र स्थापित किया गया. है। 
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का भाग 


अन्य शिक्षण योजनाएँ लखनऊ के व्यावसायिक संस्थान तथा कानपुर के सरकारी 
'देवसटाइल इन्स्टीट्यूट सें चल रही हें । 

छोटे कुटीर उद्योगों की सहायतार्थ कम तथा अ्रधिक श्रवधि वाले कर्ज 

' देने के लिए एक झ्ौद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी । ४० 
'उत्पादन-केन्द्र खोलने का विचार है जिनसें से ४० ने काम करना शुरू कर दिया 
है। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सहकारी संस्थाएं बनायी जा रही हैं। . 


चमड़ा कमाने और मृत पशुओं की खाल आदि का उपयोग करने के 
चर्तमान छः केन्द्रों के श्रतिरिक्त नौ केन्द्र और खोलने का नि३चय किया गया 
है। ये केन्द्र उद्योग का विकास - कुटोर उद्योग के रूप में करेंगे । 


इस वर्ष के मध्य तक सरकारी सोमेन्द फंक्टरों भ्रपना कायें प्रारम्भ 
कर देगी । 


पहाड़ों में- अनेक छोटे-छोटे पन- बिजली केन्द्र खोले जा रहे हैं । ठदनकपुर 
आर रामनगर में बिजली भ्रा गयी है तथा ज्योलीकोट, गरुड़ और बागेश्वर में . 
“भी निकट भविष्य में बिजली श्रा जायेगी । * 


पश्चिम बंगाल ४ 

सन्‌ १६५४ की सार्च तक लगभग १३,००० व्यक्तियों को छाता बनावा, 
'बतेंन बनाना, साबुन बनाना, टेनरी, बुनाई, रेशस उद्योग झ्रादि की शिक्षा 
'दी जा चुकी है। मधुसक्खी पालन, तथा चटाई बनाना श्रादि का काम भी हाथ 
में लिया गया है । 
$ रा १ 

जून १६५३ में श्रौद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ६०० तथा 
सदस्य संख्या ७६,७०१ थी। उनको चालू पुजी २७.६८ लाख रुपये थो श्रौर 
'साल की बिक्री से उन्हें २१.८ लाख रुपये की प्राप्ति हुई । श्ाठ रेशम पालन 
केन्दों श्रौर २३ समितियों में ८०० व्यवित कार्य करते हें । 


' कक 


ससक के सामले में राज्य श्रात्म-निर्भर हो सके, इसके लिये सरकार 


श्च्ण ४ 


४ . सातवाँ वर्ष 
द्वारा कोनटाई के समुद्र्तट पर नमक को बहुत बड़ा कारखाना खोला जाने 
: बाला है । ४ ' 


पुनर्वास 


आसाम 
३,४०,००० विस्थापितों में से लगभग १,५५,००० व्यक्तितयों को सन 
“१६५३ के श्रन्त तक पुत्र: बसा दिया गया तथा एक लाख के' लगभग विस्थापित: 
स्वयं बस गये । ह 
.... १४०० के लगभग पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के लालन-पालन का 
भार स्थायी तौर से सरकार ने श्रपने कंधों पर ले लिया है। इनके लिए तीन 
भवन निर्मित किये जानें का विचार है। एक तो नौगाँव में तथा शेष दो कछार 
जिले सें ।. उनकी सभी झावश्यकताओं की पूति की जायेगी जिसमें बच्चों कीः 
शिक्षा तथा क़ला और दस्तकारी का शिक्षण भी है इसके द्वारा थे स्वावलस्वी 
. होकर श्रात्म-निर्भर तो हो ही जायेंगे, साथ हो वे समाज के उपयोगी सदस्यों: 
की भाँति भी रह सकेंगे। ' | 


ग्राथिक अन॒दातों के श्रलावा छात्रवृत्ति तथा. पुस्तकों के लिए भी श्राथिकः 
सहायता दी गई है । । 


है 


चाय बागानों की बढ़ती भमि को सरकार ने ६,००० विस्थापित परिवारों: 
को पुनः बसाने के लिए लें लिया है। - 


4 


१,२०० विस्थापित .परिवारों के लिए गरृह-निर्माणण की योजना चल रंही- ' 
है। श्रगस्त १६५३ से दिसम्बर, १६५३ के बीच में १,१७८ किसपल परिवारों: 
को तथा १,६५४ गेर किसान परिवारों को कर्ज दिया गया। _ 


>> ही 


. का भाग 


विहार 
राज्य में विस्थापितों की कुल संख्या ८५६ हजार है। पश्चिम पाकिस्तान 
से श्राये हुए विस्थापितों को पुनः बसा दिया गया है। उन्हें मकानों, गुमदियों 
था इकानों के साथ कर्ज भी किया गया है | 


, पूर्वी पाकिस्तान से भ्राए हुए ५०,००० विस्थापितों में से ३८,७०४ पुनः 
बसा दिये गये हैं। पूरिया जिले के १६ ग्रामों में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए - 
किसानों को बसा दिया गया है । रांची और पूरिया में विधवाह्ों, भ्रनायों 
सथा श्रपंगों के लिए श्राश्नम खोले गये हें! सन्‌ १६५२-५३ तक पुनर्वास 
योजना पर २ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। 


बम्बई । 
उलहास नगर, शारदा नगर तथा वालिडवाड़े में विधवाश्रों, श्रनाथों एवं 
अपंगों के लिए प्राश्नस खोले गये हेँ। इनमें रहने वालों को उनकी रुचि एवं 
गति के अनुसार ही दस्तकारी का काम सिखाया जायेगा । 


राजकीय गृह-निर्मार/ योजना के कार्य में संतोषजनक प्रगति रही है । 
सन्‌ १६५२-५३ के श्रंत तक गह-निर्मारप योजना पर ६.१२ करोड़ रुपये 
( जिनमें सहकारी संस्थाश्रों का करत भी सम्मिलित है ) व्यय किये जा चुके हैं । 


सन्‌ १६५२-४३ के अंत तक कल्यारस तथा श्रहमदाबाद के दस्तकारी 
'शिक्षण केन्द्रों में लगभग ४,००० विस्थापितों को शिक्षण दिया जा चुका है। 


खेतिहरों की बरितियों की योजना के श्रन्तर्गत १,४०० परिवार झभी 
वतक बसाये जा जके हैँ । व्यवसाय या व्यापार के इच्छुक विस्थापितों के लिए 
भरत सरकार ने ७ लाख रुपये कर्ज के रूप में देना स्वीकार कर लिया है। 


प्रारस्सिक, माध्यसिक स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले विस्थापित 
छात्रों को छात्रवृत्ति, आथिक अनुदान एवं कर्ज श्रादि की सहायता की गयी है ॥ 
सन्‌ १६५३-४४ में यह & लाख रुपये फी थो । 
ह॥ 


६ १५७ 


: सातंवाँ चर्ष 


मध्य-प्रदेश 
लगभग ४०६ विस्थांपितों को राज्य की सहायता प्राप्त हुई । इस संख्या 
में विधवाएँ, परिवार हीस स्त्रियां तथा उनके बच्चे, श्रनाथ, वद्ध झ्रादि हैँ । 


ह कटनी, रायपुर, चक्तराभाटा, और टिल्‍्डा में इनके लिए बस्तियां बनाने 
. की योजना तैयार हो गयी हैं।. विस्थापितों को दुकानें बनांने के लिए कर्ज 
दिया गया है साथ. ही उन्हें नये मकानों में भ्रस्थायी श्रावासों में तथा किराये के 
मकानों में श्रावास सुविधाएँ दी गयी हैं । । 


पृजाब 
सरकार न उन विस्थापितों के लिए एक योजना सुझावजा देने के लिए 
- बनायी हैं जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान में थो । 


चंडीगढ़ तथा दूसरे स्थानों पर गृहनिर्मारण के लिए सरकार ने ६४ लाख 
का कर्ज विस्थापितों को देना स्वीकार किया है। कम आय के लोगों को स्थान- 
स्थान. पर सस्ते मकानों की सुविधाएं मिलें, इसके लिये भी योजना तंयार है ॥ 
इस प्रकार के २,२०० मकान बन रहे हैं तथा ३,००० मकानों को बनाने के 
लिए स्कीम तैयार हो रही है। लगभग १६,००० मिट्टी की भोपिड़ियां, उनमें 
रहने वालों को स्थायी रूप से दे दी गयी हें । रोहतक में एक अनाज मंडी तेयार 
हो गयी है तथा बजाजखाने का निर्माण चल रहा है। अ्रमृतसर, पठानकीटः 
- तथा लुधियाने में दुकान के लिए नये-नये स्थान दिये यंये हूँ । 


नीलोखेड़ी की “पुनर्वास बस्ती' भारत सरकार के हाथों से श्रव पंजाब 
सरकार के हाथों में श्रा गयी है।_ 


हि 


भमि-बाँदने का कार्य पंजाब में पूरा हो गया है तथा श्रधिकांश लोग 
बस गये हूँ । ह 


88:: 2 उत्तर प्रदेश 
नैनीताल जिले में रुद्रपुर के नई बस्तियों वाले क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान 


श्फ्द मं 


का भाग 


से आये हुए २६७ परिवार इस वर्ष बसाये गये। इन परिवारों को श्रावास' 
सुविधा, खेती के लिए प्रत्तिब्यक्ति श्राठ एकड़ भूमि तथा खेती के औजार आदि 
खरीदने के लिए श्राथिक सहायता दी गयी है। 


पूर्वी पाकिस्तान से आयी हुई सहिलाओं को, जिन्होंने दस्तकारी की: 
शिक्षा प्राप्त की है,,पुनः बसाने के लिए इलाहाबाद तथा लखनऊ में दो केन्द्र" 
खोले जाने वाले हैं। देहरादून में “बापु वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट” को 
चलाने के लिए भारत सरकार ने १*५० लाख का श्रनुदान देना स्वीकार कर 
लिया है। 


श्रागे का. श्रध्यपन जारी रख सकने के लिए श्रनेक विस्थापित छात्रों को 
श्राथिक सहायताएँ दी जा रही हैं । 


यह भी नि३चय हुआ है कि शरणाथियों को निष्क्रान्त बगीचे तथा खेती की 
धरती उनके दावों की जाँच करने के वाद दे दी जाय । ३०० रुपये या उससे कम 
के जो कर्ज वारिएज्य, उद्योग भ्रादि के लिए छोटे शहरी कर्ज योजना के श्रन्तगगंतः 
दिये गये हैं, या जो श्रन्य कर्ज भारत में उन विस्थांपितों को शिक्षा के लिए 
दिये गये हें जिनके कोई भी दावे विस्थापित व्यक्ति (दांवे) कानून, १९६५० के 
श्रन्तगंत नहीं हैं, उन सभी कर्जों की वापसी रोक दी जायगी । 


पश्चिम बंगाल 
' २५,८५,२७७ शरणार्थियों में से १४,७६,६४० के लगभग दिसम्धर 
१९६५३ तक फिर से बसा दिये गये । शिविरों तथा बस्तियों में शरणाथियों की 
कुल संख्या इस प्रकार थी। स्थानान्तरण शिविर २३/६०७, साधारण शिविर 
२५,८८१ शिविर वस्तियां ५,६६७ श्र काम करने की जगहों के शिविर १०,२१४ 
इसके श्रलावा ३४,६०० परिवारहीन महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े तथा श्रपंग स्थायीः 
शिविरों में हें । | 


लगभग ६,००५ शरणारथी परिवार राजकीय भूमि पर बस, गये हूँ तथा 
१३,१८७ कृषि भूसि पर और ३८,६११ या तो बंजर या फिर श्रप्नपुदत्त भूमि 
पर बस गये हें । अ्रपने मकान बनाने के लिए उन्हें कर्ज तथा इमारती सामाद 


श्र 


ः रे | 


सातवां वर्ष. 


. / दिया गया.है। लगभग. १५,६७६ शरणार्थी परिवार, जो कि शिह्पियों के थे, 
. “गांवों में बसाये गये हैँ तथा सरकार ने. उन्हें कर्ज देकर पुनः बसने में सहायता. . 
' सकी. है।. ५६,२६१ कृषि-क्षेत्रों तथा ८७,०६० श्रकृषि-क्षेत्रों पर शरणाथ्ियों ने 

. या तो मालिकों से सीधा सस्पके स्थापित करके या फिर राजकीय सहायता से 

' अधिकार प्राप्त किया है। शरणाथियों के लिए सरकार ने ५,६८७ मकान 
बनाये हैं । श्रध्ययन-की सहुलियतें देने के विचार से सरकार ने फालेजों को 

. ७,३०,६०६ रपयों तथा माध्यमिक स्कूलों को ३३,३८,७१३ रुपयों का श्रनुदान 

- एवं कर्ज दे. रखा है। दस्तकारी का काम तथा टैकनीकल शिक्षर पुरुषों को 
“दिया जा रहा है तथा महिलाशों को विभिन्‍न कला और शिल्प में दक्ष किया 


हा 'जा रहा है। 


२ खा भाग 








खाद और ऋषि 


. हेदराबाद 

१६५३-५४ में खाद्य की स्थिति ग्रधिकाधिक सुघरती गयी ॥ श्रमाज पर 
से कंट्रोल हटा-लेना सफल रहा और हैदराबाद राज्य पड़ोसी राज्यों को निर्यात 
के लिए ३५,००० ठन ज्वार शौर ६,००० टन रागी दे सका। 

वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तुंगभद्रा बांध का पुरा हो जाना। इस 
जाँद से ४,५०,००० एकड़ खेत और १,३५,००० एकड़ चरती श्ौर जंगल की 
ससचाई के लिये पानी दिया जा सक्रेगा | बांध पर और नहर के चार-फरना 
सीचे १,००,००० किलोबाट जलविद्युत पँदा फरने फी योजना है। 


7 हाल में एक काइतकारी फानून बनाया गया है जिससे जमीन जोतने 
चाले को जमीन की मिलकियत मिल जायगी । इस फानून से किसान को बहुत 
सी सुविधाएँ श्रोर लाभ प्राप्त हुए हैं, जेसे वेंदखली से बचाव, खरोद का अ्रषि- , 
कार प्लौर समुचित लगान इत्यादि । जापानी ढंग से धान की खेती फरने से 
इस पर्ष उपज में बद्धि हुई शोर प्रति एकड़ १०,८७२ पौंड घान पैदा हुआ । 
“किसानों को ट्रफ्टर खरीदने के लिए कर्ज दिये गये हें । मध्यम दर्ज की सभी 
ससचाई योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है। 


श्राथिक सहायता को बदौलत किसानों ने राज्य में किसानी को पंदावार 
च्यें ६)६०,००० ठन की चूद्धि कर दिखाई । 


१६१ 


सातवां वर्ष . 


जम्मू-कार्मीर 


श्रन्‍्त की वसूली का तरीका, जो मुजवाजा कहलाता था और जिसमें 


* किसान को लगभग सारी पेदावार दे देनी पड़ती थी, मिटा दिया गया है। 


ह भारत सरकार की सहायता से श्रनाज का समुचित .भण्डार - तेयार कर 
लिया गया है, ओर राज्य. सरकार खेती भ्ौर नहरों के-निर्मारणण को अपने कार्य- 
: क्षम में सबसे पहला स्थान दे रही है।.. - 


ध ह ... मसध्य भारत . 


काफो भ्रधिक नयी जमीन तोड़ ली गयी है,-कोई ५,००० नए कुएं बना . 


- लिए गए हें श्रोर पुराने कुश्नों की मरस्मत की जा रही है। 


| . धान की खेती का जापानी तरीका श्रपताया गया है और जहां पहले साधा- 
'रण रूप से कोई १५ मन प्रति एकड़ धान पंदा होता था, वहां एक जगह १२० 
मन प्रति एकड़, हुआ जो कि एक अभूतपुर्व बात- है । 


फसलों को कीड़ों श्रौर रोग्रों से बचाने के लिये दवा छिड़कने के केर्द्र 
खोल दिये गये हेँ। गन्ना, लम्बे रेशे की कपास, धान और दालों की किस्म 


सुधारने के लिए प्ड्ताल की जा रही है। था 


मालगजारी की सब जगह एक-सी व्यवस्था लागू' कर दी गई है। जब 
'भध्यभारत राज्य बना था तो पदुटेदारी की व्यवस्था कुछ रेयतवाड़ी श्रोर कुछ 
जमींदारी ढंग की थी। श्रेव जमींदारी और जांगीरदारी दोंनों ही मिटा दी 
* * गयी हैं। जमीन जोतने वालों को पटटेदारी के पूरे श्रधिकार दिये जा रहे हैं। 
मध्यभारत और राजस्थान .की सरकारों ने चम्बल नदी का उपयोग करने की 
एक योजना शुरू कर दी है जिसमें भारत सरकार उनकी सहायता कर रही 


है। इस पर ४६ करोड़. ३० लाख रुपया खर्च होने का” झनुमान है। इससे - 


, १२,००,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी श्रौर.२,००,००० किलोबाट बिजली 
. पैदा होगी। | 


रू 


खा भाग. / ० 


कोलार की सोने फी खानों के क्षेत्र में ओर बंगलोर, सेंसर श्र दावन' 
_ गिरि नगरों में कानून हारा जो राशन व्यवस्था जारी थी, समाप्त कर दी 
गयी । 


अधिक श्रन्त उपजाओ' श्रान्दोलन में २४ बड़े श्रौर १,१५६ छोटे तालाब 
गहरे किये गये हैं श्रौर सुधारे गये हैं । 


जापानी ढंग से घान की खेती करने वालों को २०,००० ठन प्रमोनियम 
सलफेट इस छातं पर बांटा गया कि कुछ ही समय बाद वे उसका दास चुका 
देंगे । 


पप्स 
आला मिलकियत उन्मलन कानून, पटटेदारों को मिलकियत देने वाला 
कानून और पट्ठेदारी श्र खेती की भूसि का कानून १६५३-५४ में लागू हुए । 
इन कानूनों का उद्देश्य पटुठेदारों की दशा सुधारना है। उन्हें वेदखली से वचाया 
जायगा श्रौर जिस जमीन पर वे खेती करते हैँ उसे ख़रीद सकने का :अ्रुधिकार 
दिया जायगा । इस वर्ष चकबन्दी और भूमि सम्बन्धी कागजों के कार्यालयों 
को मिलांकर एक कर, दिया गया है जिससे कि कार्य-कुशलता बढ़ जाय । 


राजस्थाच 
पिछले तीन सालों से किसी न किसी क्षेत्र में श्रभाव का कष्ट चला श्रा 
रहा है। इससे सहायता के हिसाब में भारी खर्च करना पड़ा है। 


१६५३-५४-में, सहायता के लिये ४७,८६,००० रुपये देने के श्रलावा 
सरकार ने ६३,००,००० रुपया तकावी कर्ज दिया। केद्ध सरकार ने भी 
४७,६३,०००, रुपया कर्ज के पश्मीर ४,३३,००० रुपया अनुदान के रूप में 
दिया है । 


सौराष्ट्र 
भूमि के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण कानून बनाये गये हैं : पहसे कानून से 
किसानी को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी श्र इसरे से जमीव जोतने वालेः 
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सातवा वर्ष 


को जमीन पर-स्वामित्व का -श्रधिकार मिल जायगा। 


राज्य को १३ सिंचाई योजनाश्रों में से रंगोला, सूरजवांडी श्रौर भीसदाद, 
पिछले साल पूरी हो गयी थीं। चालू वर्ष में ब्रह्माणी और- गिर की सिंचाई . 
योजनाएं पूरी कर दी गयीं । ससोई, मालन, पता; औौर सोज की सिंचाई योज- 
. नामों में बांध बनाये जा चुके हें श्रौर नहरें बनाई जा रही हैँ। मध्यम और 
छोटे दर्जे की २२ सिंचाई थोजनाश्रों पर भी काम शुरू हो गया हैं। 


: भाल इलाके की पानी पहुंचाने की कई योजनाएं पुरी हो गई हैं और 
सुभाष पाटन को पीने का साफ पानी पहुँचाने की एक और योजना लाग 


हो गई है। 


तिरुवांकर-कोचीन 
केन्द्र हरा और श्रधिक चावल मिलने की बदौलत १९५३-५४ में जनता 
को श्रौर चावल देना झौर चावल की श्राम बाजार दर घृटाना सम्भव हो 


. श्रका है। 


जहाँ .तक बड़ी-बड़ी सिचाई-योजनाओों का सवाल है, दक्षिण को. पेरिचनी 
योजना पूरी हो गई है। श्रन्य ५ योजनाएं श्रर्थात्‌ नेयर, कुद्टनाद, पीचि, 
वडक्‍्कनचेरि श्रोर चलकुडि भी सनन्‍्तोष जनक प्रगति कर रही हैं । 


. “ पाती उलीच कर सिंचाई करने के कोई ३७ केसर २४,००० एकड़ की 
ससचाई कर रहे हें । उस १,००,००० एकड़ भूमि में से पानी निकालने के लिए 


जहाँ तक घनी खेती का सवाल है हड्डी, मूंगफली की खली,.पुपर फास्फेट, 
'शाक फास्फेट इत्यादि प्रभावशाली खादें बांदने की -भारी कोशिश की जा .रही 
'-है। हर साल कोई १६,००० टन खाद, जो ४,००,००० “रुपये की होतो है, 
* किसानों को फसल की जमांनत पर कर्ज के रूप में दी जा रही है। श्रच्छो तरह 
खाद देने से धान की पेदावार सें १५,००० ठन की वृद्धि हुई है। - 


की, वध» अछ की 


न्‍ 


गा भाग 


१६५३-५४ में राज्य भर में प्रचध/र किया गया कि किसान घान.कि खेती 
का जापानी ढंग अ्पनाएँ । 


भ 


शिक्षा 


... हैदराबाद 
पिछले दो वर्षो में ४,२०० प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। विद्याथियों की 
संख्या सें २ लाख से भो भ्रधिक की वृद्धि हुई है। 


२८,००० प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए बुनियादी शिक्षा के ५०० केन्द्र 
खोले गए हैं। , 


जम्मू और काश्मीर 

सब कक्षाओ्रों में शिक्षा बिना शुल्क के देने की व्यवस्था कर दी 
गई है। श्रब्दुल्ला सरकार ने गर-सरकारी शिक्षालयों के जो श्रनुदान बन्द कर 
दिए थे, उन्हें फिर जारी कर दिया गया है । जिन दिनों अ्रनुदान बन्द रहा उन 
दिनों का बफाया अनुदान भी चुकता किया जायगा। श्रनेक नए गेर सरकारी 
शिक्षालयों को भी दान दिए गए हैं। लड़कों श्रोर लड़कियों के लिए बहुत से 
स्कूल और इनके अलावा ६ कालेज भी चालू वर्ष सें खोले जा रहे हैं । श्राधुनिक 
झाथिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रत कर सब कक्षाओं में शिक्षा 
की नए सिरे से व्यवस्था करने के प्रद) पर विचार करने के लिए एक समिति 
ः. नियुक्त की गई है। जम्मू में स्त्रियों के एक शिक्षालय को सरकार ने श्रपने 
श्रधिकार में लेकर स्त्रियों का डिग्री कालेज बना दिया है ॥ 


डोगरी, काइमीरी और लहाखी श्रादि प्रदिेशिक भाषाय्रों के विकास फे 


उपाय खोजने के लिए समितियाँ चना दी गई हैं ताकि श्रागे चल कर प्रारम्भिक 
शिक्षा विद्यार्यी फी मातृ-भाषा में हो दी जा सके । 


१६५ न 


* अ . -.. सातवाँ वर्ष 


कोई २५० आ्रारस्भिक स्कूंल खोले जा रहे हैं । इनमें-भ्रध्यापकों को पहले 


से ऊँचे वेतन दिए जाएँगे। १६५४-५४ में शिक्षा पर ७० लाख रुपया खर्च 
किया जायगा । | रा ह 


रह 


हु] 


मध्य भारत. 
राज्य में ६०१८ शिक्षालय हैं श्र सरकार की कुल आमदनी का लगभग 
छठ हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इस वर्ष १५ करोड़ रुपए से ऊपर 
के बजद में २,४३,५५,२४० रुपया शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। 


श्रेनिवाये प्रारम्भिक शिक्षा की योजना १० और कस्बों में. तथा ६०० से . 


ऊपर गाँवों में भी लागू कर दो गई है। सब प्रारस्भिक' स्कूलों को बुनियादी 
स्कूलों में धीरे-धोरे बदल देने की योजना को भी सरकार कार्य रूप दे रही है। 

> फ़ोई ६० प्रारस्भिक स्कूल इस प्रकार बदले भी जा चुके हें। श्रध्यापकों को 
सिखाने के लिए ४ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हैं। राज्य के विभिन्‍न 
स्कूलों और कालेजों में विद्याथियों को सैनिक शिक्षा दी जा रही है। 


बच्चों की शिक्षा के लिए मोंटिसरी पद्धति के आधार पर २४५ शिक्षु 
भन्दिर खोलें गए हैं । 


प्रिछले -वर्ष ४६० स्कूली इमारतों के निर्माण के _ लिएं लिएं सरकार ने 
७,८०,००० रुपया वितरित किया। 


मेसूर 
मसुर की नयी धंधे सिखाने वाली संस्था इस वर्ष से काम करने लगेगी । 
श्राम क्षेत्रों में २०० प्रारम्भिक स्कूल और ५० समाज शिक्षा केच्र खोले जायेंगे । 


बिलारी जिले के सात ताल्‍लके मेसुर राज्य में मिला दिए जाने के कारण 


४७२ निम्त प्रारम्भिक स्कूल, २६ उच्च प्रारस्भिक स्कूल, १४ हाई स्कूल श्र 
इच प्रौढ़ साक्षरता स्कूल मैसूर राज्य के शिक्षा विभाग के अधीन शा गए हूँ । 


क्ट्दु 


के 


हि 


खा भाग _2 


ससुर सुधार समिति की शिफारिंश पर मिडिल स्कूल शोर श्रपर प्राइमरी 
पब्लिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं । । 


टेकनिकल शिक्षा संचालक का नया पद स्थापित किया गया है। 


ञ् प्प्सू 
१६५३-५४ में २ अध्यापकों वाले २१४ और १ श्रध्यापक वाले ६६९६ 
प्रारम्भिक स्कूल खोले गए। प्रारस्भिक स्कूलों की फुल संख्या श्रव १,८३४ है, 
अर्थात्‌ वर्ष के श्रारम्भ में जितनी थी उससे लगभग दुगुनी। स्कूलों को साज- 
सामान, और फर्नीचर खरीदने के लिए श्राथिक सहायता दी गई है। 
भादसों ओर धुरी के सामूहिक विकास क्षेत्रों में छोटे बुनियादी स्कूल 
खोले जा रहे हैं। बुनियादी शिक्षा सीखे हुए श्रध्यापकों की कमी नाभा में 
सरकारी बेसिक ट्रू निग इंस्टीट्यूट खुल जाने से दूर हो जायगी ऐसी श्राशा है । 
१५ हाई स्कूलों को श्रतिरिकत श्रध्यापकों और फर्नोचर की व्यवस्था की गई है, 
इन पर ६७,००० रुपया खर्च किया जा रहा है । 


ग्राम क्षेत्रों में प्रारस्भिक स्कूल खोलने के लिए ६१ इमारतें बनाई गई 
हैं। हर इमारत की आधी लागतें सरकार ने श्रोर श्राधी गांव वालों ने दी है । 


राजस्थान 
टेकनीकल और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए इस समय १८ कालेज 
खोले गए हैँ । इनके श्रलावा कोटा, सवाई-माघोपुर भर उदयपुर में तीन कृषि 
कस्ल हैं जिनमें शिक्षा का समुचित साज-समान हैं । 


सरकार साध्यमिक शिक्षा की श्रपनी योजनाओं फो शक्ल दे रही है। 
राज्य में सामाजिक और प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। रात्रि-कक्षाओं 
और लघुकालोन टू निंग कंम्पों का भी श्रायोजन हो रहः है । 


सौराष्ट्र 
दिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रति हुई है। १६५३-५४ में ४५० प्रारम्भिक 


: १६७ 


सातवां वर्ष 
स्कूल खोले गए और ६० नई इमारतें बनाई गईं। माध्यमिक शिक्षा के विकास 
के लिए ऐसे स्कूल खोले गए हैं जिनमें भ्रनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती हे 
१०० प्रोढ़ शिक्षा केन्र खोले गए हैं जिनमें से हर एक में छोटा-सा पुस्तकालय: 
झोर वाचनालय है । 


| ऊँचे दर्जे की देकनीकल शिक्षा देने के लिए मोरवी इन्जीनिर्यरिंग कालेज: 
को डिग्री कालेज बना विया गया है। 


रड 


तिरुवांकु र-कोचीन 

राज्य में ५३.७६ प्रतिशत साक्षरता है । कुलः श्राबादी में १७ लाख से 
अ्रधिक स्कूल जाने वाले बच्चे हें। ५ से १० वर्ष की श्रायु के कुल बच्चों का 
€४५ प्रतिशत भाग स्कूल में पढ़ता है । कालेजों में विद्याथियों की कुल संख्या 
२५ हज।र है। डाक्टरी, इंजीनियरिंग और श्रन्य टेकनीकल शिक्षा के कालेंजों: 
को मिलाकर कुल ४५ कालेज, ५५२ हाई स्कूल, ७६२ मिडिल..स्कूल ४१३३ 
प्रारम्भिक स्कूल और कोई १७० विशेष स्कूल हैँ ॥ ३६ नए प्रारम्भिक स्कूल, - 
२० मिंडिल स्कूल, & हाई स्कूल, श्रौर दो श्रध्यापक ट्रेनिंग स्कूल, भी खोले 
जायेंगे । वर्तमान टेकनीकल शिक्षालयों में से ४ का केन्द्रीय सरकार की योजना 
के अनुसार विकास किया जायगा। संविधान के निर्देशक सिद्धाग्तों को कार्य 
ः. रूप देने के उद्दे इय से सरकार ने. १६५४-५४ के स्कूली वर्ष से सिडिल स्कूल 
की. पहली दो कक्षात्रों की फीस साफ कर दी। | घ यु 


#ौ 


.. समाज शिक्षा सें ९० समाज शिक्षा केद्र निरुभ्ननंतपुरम्‌ के भ्रौढ़ शिक्षा 
: ट्रेनिंग केच्ध से सीखे हुए संचालकों के श्रधीन उपयोगी काम कर रहे हें। 


._ लाउडस्पीकर और सिनेमा से शिक्षा देने वाली दो टोलियां बनाई गई -. 
हैं. जिनमें से एक चलती-फिरती टोली है और दूसरी का कार्यालय ट्े निग केन्द्र 


में है। . 


4 


क्ध्८ - 


खा भाग 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


हैदराबाद 
सरकार ने जच्चा-बच्चा के हित की एक योजना मंजर को है जिस पर 
४.५ लाख रुपया सालाना खर्च होने का श्रनुमान है । 


श्रस्पतालों में तपेदिक के मरीजों के लिए यथेष्ठ जगह न होने के कारण 
हैदराबाद और सिकदराबाद के शहरों में यह श्रान्दोलन चलाया गया है कि! : 
मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाय । 


हैदराबाद सरकार भारत सरकार की राष्ट्रीय मलेरिया-निरोध योजना: 
में भी सक्रिय योग देरही हैं । 


जम्मू और काश्मीर 
राज्य की डाक्टरी-व्यवस्था का बहुत फाफो विस्तार किया गया है श्रौर' 
दवाओं तथा भ्रन्य डाक्टरी सामान के लिए उदारता के अनुदान दिए गए हैं। 
विभिन्‍न डाक्टरी संस्थाओं में कर्मचारी भी बढ़ा दिए गए हें । तपेदिक के 
मरीजों के लिए बतोत में एक चिकित्सालय खोला गया है और जम्मू और' 
श्रीनगर के क्षय अस्पतालों में और अधिक मरीजों के लिए जगह की जा 


रही है। 


ग्यारह यूनानी और आयुर्वेदिक श्रौषधालय खोले गए हैँ। श्रीनगर के 
सुख्य प्रस्पताल को श्रमोराकदल से कर्रानगर ले जाने के कारण अमोराकदल 
के निवासी डाक्टरी सहायता की सुविधाओं से वंचित हो गये हैं । इसलिए वहाँ 
के पुराने अ्रस्पताल के भवन में एक श्रौषधालय खोल दिया गया है । 


स्ट्रेप्दोमाइसिन श्रादि दवाएं खरीदने के लिए सामान्य शअ्नुदानों के 
अतिरिक्त ७५,००० रुपये का एक विश्ञेष भ्रनुदान दिया गया है । बी. सी. जी- 
श्रानदोलन तेज किया गया हे । ५०,००० से अधिक लोगों का परीक्षण करके: 


१६६ 


। .. झातवाँ वर्ष 
. उनमें से कोई ३५,००० को टीका लगाया जा चका है । डाक्टरी नर्सों भ्रौर 
सहायकों को विश्ेष ट्रेनिंग दी जा रही है । 


जस्सू में सलेरिया और गृप्त रोगों को फैलने से रोकने के उपाय हो 
'रहै हैं । 


> 
६ हि 


मध्य भारत 
राज्य की कुल श्रामदनी का ६ प्रतिशत से श्रधिक्र श्रंश जनता को डाक्टरी 
सुविधा देने पर खर्च हो रहा है॥ राज्य सरकार डाक्हरी श्रौर श्रारोग्य के 
“हिसाब में 5० लाख सालाना खर्च , करती है। 

.... राज्य में कुल ५६९७ डावटरी संस्थाएं हैं । उनके श्रलावा एक श्रीषधालय” 
'और बीमार बच्चों के लिए एक - अ्रनाथालय॑ है। सभी जिला प्रधान कार्यालयों 
के श्रस्पतालों मे श्राधुनिक साज-सामान है। इनके श्रलावा राज्य में २५७ 
आयुर्वेदिक श्रौष्धालय हैं। हर ग्राम पंचायत को: दवाओं के बक्से दे दिए गए 
हैं श्लेर गांवों में हाट लगते के दिनों पर दवा वाटने का प्रबन्ध कर दिया गया है । 
अधिकांश गाँवों में बी. सी. जी. के टीके लगाए जा. चुके हैं। १७ लाख 
आझादमियों का श्रभी तक परीक्षरंा हुआ्ना है जिनमें से ५ लाख को टीका लगाया 

गया है । । 6 


गआमक्षेत्रों की सेवा के लिए १३४ श्रारोग्य दलों -का एक जाल बन दिया 
जया है। राष्ट्रीय मलेरिया निरोध योजना से, जो नवस्वर १६५३ में शुरू हुई 
थी, श्राज्ा है कि साढ़े त्तीन वर्ष के समय में ५० लाख श्रावसियों को मलेरिया 
, से बचाया जा सकेगा । 


राज्य के चार बी. सी. जी. दलों ने १७ शहरों श्रौर १,१६७ गांवों में 
जाकर ३,१८,४३४ शआादमियों को टीके लगाए । 


१६४३-४४ में श्रीषधालयों शोर अस्पतालों की संख्या ४६३ से बढ़ कर 
३० ६ हो गई | इनमें से ८० प्रतिशत से श्रधिक ग्राम क्षेत्रों में सेवा कर.रहे हैं 


है... मो न हक 


पख! भाग 


और कोई ८० संस्थाओं में औरतों और बच्चों का ही इलाज होता है। १६५४ 
में ६ श्रोषधालय और ६ अस्पताल खोले गए । बंगलौर के पाणगलों के श्रस्पतांल 
मो सानसिक और स्तायविक रोगों में शोध करने ओर ग्रेजुएट डाक्टरों को 


दर निंग देने के उपयुक्त बचा दिया जायगा। 


पेप्सू 
५ नवम्बर १६५३ को राज्य में एक नया डाबंटरी कालेज खोला गया 
“जिसमें ३०० विद्यार्थी हर साल पढ़ सकते हैं । 


नर्सों का एक होस्ठल और राजेन्द्र श्रस्पताल बन कर पूरा हो गया है । 
संगरूर के मुख्य श्रस्पताल में तपेदिक के इलाज के लिए २६,००० रुपया मंजूर 
'किया गया है। डालमियां दादरी के नागरिक अस्पताल का निर्माण पूरा हो 
चुका है जिस पर ८० हजार रुपये की लागत श्राई है। घमंपुर के तपेदिक 
अस्पताल और भटिण्डा के नागरिक श्रस्पताल में नए वार्ड खोल दिए गए हें । 


ठापा, गोबिन्द गढ़, नल गढ़, रानीपुर, तालबन्दी, सावो, कनोना, जुलाना 
और राजपुरा में जच्चा-बच्चा श्र शिशु हितकारी केन्द्र भी खोले गए हैं । 
सोराष्ट्र | 
पोरबन्दर और लिम्डी के अ्रस्पतालों में जच्चा-बच्चा विभाग में ११० 
स्थानों का और प्रबन्ध कर दिया गया है । जूनागढ़ में विइलेपसप करने वाली 
।एक प्रयोग शाला स्थापित की गई है । 


घर घर डी. डी. टी. छिड़कने का प्रचार फिया गया और मलेटिया 
निरोधक दवाएँ स॒ुप्त बाँदी गईं। सौराष्ट्र में बी. सी, जी,-के ' टीके लगाने 
लगाने वालें तीन दल काम कर रहे हें प्रोर ३,२३,२९२ श्र।दमियों का दयूबर 
कुलीन परीक्षण हो चुका है । 


पोरबन्दर श्र लिस्डी सें जच्चा-बच्चा हितकारी केन्र खोले गए हूँ। 
सतजनवदार के सामूहिक विकास क्षेत्र सें ग्राम वासियों के ऋषरोग्य के लिए एक 
केन्द्र खोला गया है।' 
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हा 


सातवां वष 


गाँवों में, छोटे मोदे रोगों की चुनी हुई आयुर्वेदिक दवाओं के बक्से बाँदे 
जा रहे हैं। श्रव- तक ३६६ बक्से बांटे जा चुके है । ; 


एक श्रायुवें दिक पुस्तकालय भी खोला गया है । 


दूर-दूर के गांवों में डाक्टरी सहायता पहुचाने के लिए एक एक चलते-- 
फिरते डाकखान का प्रबन्ध किया गया है। लक 2 ते 


तिरुवांकु र-कोची ने 


मलेरिया निरोध संगठन की कार्य कुशलता की बदौलत उन पहाड़ी प्रदेशों 


: में जो भ्रव तक मलेरिया के घर समझे जाते थे, और जहां श्राबादी नहीं थी 


नए-नए गांव वसते जा रहे हैं।.... रु 

मलेरिया और फाइलेरियासिस को फैलने से रोकने के उपायों पर जोर 
दिया.गया है। दी, | ६ 

सा ; * है म लि ; 

क्षय के इंलाज की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बड़े-बड़े श्रस्पतालों में 
तपेदिक के अलग वार्ड खोले जा रहे हैं । हाल ही में .एक प्रमुख तपेदिक श्रेफसर 
नियक्त किया गंया है.जो तपेदिक॑ में. सहायता और उसके नियन्त्रण के सारे 
काम की देख-भाल करेगा । हर 


बी. सी. जी. का आल्दोलन त्रिचर जिले .ें भई १६५३ में पूरा होः 
गया था । अब वह कोट्टायम और क्वीलोन के जिलों में जारी है । 


. १६४३-५४ में २० जच्चा-बच्चा और शिशु हिंतकारी केन्द्र शुरू किए 
गए जिससे कि कुल केन्द्रों की. संड्य २५१- होगी । मेडिकल कालेज जनरल 
अस्पताल, जिसमें ४४५० सरीजों की जगह है, इस वर्ष चालू हो गया। : 


नह हे 
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खा भाग 


श्रम. 


हेदराबाद कक कर 

राज्य के २४ शहरों में दुकान-कानून लागू किया जा चुका है। १६५३-५४ 
पमें ४० हज़ार दुकानों का निरीक्षण किया गया, १,०२३ मुकदमे दायर किए 
गए और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को प्रेचुइटी के रूप में ८५,६०० 
रुपया दिया गया । कई प्रकार के कर्मचारियों और उनके श्राश्चितों को चोदढ- 
पेट के और - दुर्घटना से मृत्यु के मुश्नावज्े में ॥ लाख रुपया चुकता किया 
न्गया ॥ हि | 

सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी फसेटी चनाई है जो सड़क बनाने वाले, 
बीड़ी और बटन तेयार फरने वाले, चमड़ा साफ करने वाले, शोर लेती करने 
'वाले मजदूरों के लिए मजदूरी सुझाएगी । 


राज्य के १३ भ्रन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में मजदूरी का सुझाव देने के लिए 
बोर्ड बना दिए गए हैं। 


श्रस विभाग ने मालिकों को मजदूरों के हित के फानून मानने पर मजदूर 
स्तो किया ही है, साथ-साथ मज़दूरों के रहने, बच्चों की शिक्षा ओर मनोरंजन 
के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनी हें. उनको भी कार्य-रूप देना शुरू किया है। 


जश्मू-काइ्मीर 
श्रौद्योगिक मजदूरों की समस्याओ्रों पर विचार करने के लिए एक कमेटी 
पनियुवत की गई है । सजदूरों फो रहने की बेहतर सुविधाएं देने के लिए वर्तमान 
कानूनों में रियायतें फो जायेंगी । 


नगर क्षेत्रों में इस बात की पड़ताल की जायगी कि कुल कितने श्ादमी 
बेरोजगार हैँ और कितने श्राथे रोज्ञगार से लगे हुए हैं। इसके बाद इस जात- 
कारी के आधार पर बेरोजगारी टूर करने की योजनाएं बनाई <जायेंगी । 


१७३ 


. सातवाँ वर्ष. 


मध्य भारत 
भारत सरकार ने श्रम सम्बन्धी जितंने कानून निकाले हैँ उनमें से लगभगः 
सब मध्य भारत में लागू हो चुके हैं । कुछ उद्योगों सें न्यूनतम मजदूरी निश्चित 
कर दी गई है। टी । ४. 


कर्मचारियों का भ्राविडेंट फंड कानून लागू कर दिया गया है जिससे कोई 


४० हजार मजदूरों का हित होगा । श्रौद्योगिक मजदूरों के लिए मकान बनाने 
की तीन श्रलग-ग्रलग योजंनाएं हैँ । उनमें से दो, जिनसें मध्य भारत के विभिन्‍न 
“ उद्योग केद्धों में १,८५२ मकान बनाने की व्यवस्था है, करीब-करीब पुरी ही हो 
: चुकी हैं। तीसरी को, जिसे हाल में ही भारत सरकार से मंजर किया है, 
कार्यान्वित,किया जा रहा है। ही 
चार महत्वपुर्ण श्ौद्योगिक नगरों में श्रम्म हितकारी केन्द्र खोले गये हें,. 
जिसमें खेल-कूद, डाक्टरी सहायता, प्रोढ़ शिक्षा इत्यादि के भ्रतिरिक्त मजदूरों, में 
सांस्कृतिक और सामाजिक कामों के लिए सभा-संगठन भी किए जाते हैं। मज-- 
दूरिनों के लिए इन्दौर औौर ग्वालियर में जच्चा-बच्चां घर खोले जा रहे. हैं: 
जहाँ परिवार-प्रायोजन के बारे में भी निर्देशन किया जायगा। “४ 


हू ह हा हे हि मंसूर कि 
मेंसुर सज़द्र सकान कानून के श्रधीन जो भजदूर मेकान-कारपोरेशन 
बनाया गया है, वह भारत सरकार के साथ मिलकर काम: कर रहा है। श्रोद्यौ- 
गिक अज़दूरों श्रौर मध्य वर्ग के लोगों--दोनों “ के लिए सकानों की व्यवस्था 
. करने के वास्ते एक सकातन बोर्ड स्थापित किया जायगा । 


0 22 पंप्सू 
ही पटियाला के फैक्टरी प्रदेश में श्रौद्योगिक मजदूरों के लिए ५० सकान 
बनाने का विचार है। ३० मकान बन भी चुके. हैं । पेप्सू के दो उद्योग शिक्षा: 
. केद्ध फगवाड़ा और नाभा में बने हुए हूं। एक में ११९ झौर दूसरे में १२८: 
, सीढें हैं।._ 
५ 


| ७४: ...  + 


न 


खा भाग 


धान, दाल, आटे की-- मिलों सें काम करने वालों की न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित कर दी गई है । 


+ 
जप 


१६५३-५४ में १६ फेक्टरियों में कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड लागू कर 
दिया गया है। श्रब॒ तक ४,१५१ मजदूरों का इस योजना से हित हुआ है १ 
सालिक और मजुदूर दोनों मिलकर महीने में करीब ४१,००० रुपया देते हैं । 


राजस्थान _ । 

३१ छहरों में सप्ताह में एक दिन की छट्ठी श्रनिवार्य कर दी गई है ॥ 
मजदूर यूनियन बनाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ७७ यूनियनों 
रजिस्टरशुदा भी हो चुकी हैं। इसके अलावा फंफ्टरी, कानून के श्रघीन' 
४२५ फैक्टरियां भी रजिस्टरशुदा हुई हैं जिनमें कुल मिलाकर ३३,८८३ मजदूर 
नोकर हैं । ' 

सौराष्ट्र ८ 

राज्य में लगभग ६०० रजिस्टर्ड फैक्टरियां हें । इनमें से ५७५ को लाइ- 
सेन्स दिए जा चुके हैं। सात प्रकार की अनुसूचित नौकरियों में न्‍्यनतम मजु-: 
दूरी निश्चित कर दी गई है । रजिस्टर्ड सजुदूर यूनियनों-की कुल संख्या १४० 
के निकट थी, जिसमें लगभग ३२ हजार मज़दूर सदस्य थे। २७ यूनियनों फा 
रजिस्ट्रगन या तो रद कर दिया गया है या वापिस ले लिया गया है। श्रव 
केवल ११३ सजदूर यूनियतनें हूँ और कुल सदस्य संख्या २७,००० है। 


राजकोट के काम दिलाऊ दफ्तर में नौकरी के इच्छुक ३,००० मजदूरों 
के नाम दर्ज किए गए हें। 


तिरुवांकुर-कोचीन 
समभोता विभाग ने कुल ३,५४० श्रौद्योगिक ऋगड़ों को हाथ में लिया 
जिनमें से ३,३०५ मित्रता से निवटा लिए गए और ७३ पंचों के सुपु्दं कर 
दिए गए। 


मालिकों से सज्तदूरों के लिए आराम घर, भोजन घर, वाचनालय, खेल- 


श्छ० 


सातवा बष 


 'कूंद भर डाक्टरी श्रादि की सुविधाएं दिलवाई गई हैं ॥ २५० या श्रधिक कर्म- 
चारियों वाली फैक्टरियों, में कंब्टीन खोलने के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको 
भी कड़ाई के साथ लागू किया गया है। ह ५ 


.. « » मजदूर यूनियनों की संख्या ८१ से बढ़कर ६२३ हो गई है। बगानों 
. और बीड़ी और काजू के उद्योगों में कम करने वालों के लिए न्यूनतम मज़दूरी 
_ निर्धारित कर दी गई है । * 


 . . उद्योग 


५ 2 हक ... हदराबाद 
राज्य में ६ ट्रू निंग केन्द्र खोले गए हैं जो श्रनेक प्रकार के खरेलू उद्योगों 
' का कास सिखाते हैं श्ौर उत्पादन के श्राधुनिक तरीके दिखलातें हैं । 


कुछ क्षेत्रों में तांबे की घातु का पता लग्राया जां रहा है। सिगारेनी की 
- कोयला खदानों पर एक नया बिजलीघर बनाया जा रहा है। इस समय राज्य की 
ये ख़दानें कोई १३ लाख टन कोयला पेदा कर रही हैं । जब बिजलीघर काम 
झ्ुरू कर देगा तो उत्पादन २० लाख टन तक पहुँच जायगा । 


गा श्रौद्योगिक दस्ट फंड ने स्थानीय उद्योगों और वम्बई,की दो कम्पन्नियों ने 
१११.३६ लाख रुपये 'के हिस्से ले. रखे हूं । श्रव॒ तक २१३.२६ लांख रुपया 
कर्ज के रूप में दिया जा चुका-है- । 


१६५३ सें ३.४ करोड़ रुपये के मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ । 


. जम्म काइ्मीर । 
वर्येटत राज्य के. सुख्य उद्योगों में से एक है । सरकार ने यात्रा की श्र . ह 
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है आओ. ६. «2७६ 


बे 


वा भाग 


अधिक सुविधाएं जुटा,दी हैं और पहले. से श्रधिक झआरास का प्रवन्ध कर दिया 
"है ताकि बहुत बंड़ी संख्या में सेलानो श्रायें । 


यात्रियों और जरूरी सामान का भ्राना वरावर जारी रखने के उद्देह्य से , 


सरकारी परिवहन विभाग ५०० गाड़ियां चलाता है जिससे लगभग १,५०० 
आदमियों को काम मिला हुआ है। १६४७ से राज्य के परिवहन उद्योग का 
३०० प्रतिशत विकास हुआ है और किराया 'और भाड़ा बहुत काफी घटा 
दिया गया है । 
काइ्मीर सरकार के श्रार्ट्स एम्पोरियम के माध्यम से कारीगरों को एकत्र 
किया गया है। कारीगरों क्षी सहकारी समितियां बनाने को भी प्रोत्साहन दिया 
गया है। इन समितियों का तैयार किया हुआ माल एम्पोरियस श्रपनी. शाखाश्रों 
के हारा निकालता है जो भारत में कोई ३० जगहों में स्थापित हैं ।...“-_ 
सरकार ने पाप्पुर में, जो श्रीनगर से श्राठ सील पर है, दपतरी, स्टेशनरी 
ओज़ार और इसारती सामान की एक नयी फंक्टरी शुरू को हे । 


लद्दाख की जनता में उद्योग और वारिज्य का प्रचार करने के उपाय 
किए जा रहे हैं । माल को बाज़ार में पहुँचाने की एक संस्था बनाने के वास्ते 
सरकार ने ५,००,००० रुपये का कर्ज़े दिया है जिस पर वह सुद नहीं लेगी । 
इस संस्था के मुनाफे का ५० प्रतिशत कारीगरों का रहन-सहन बेहतर बनाने पर 


खर्च किया जा रहा है। 5 हे कम 


'.._ मध्य भारत 
सरकार घरेलू उद्योगों के विकास पर बहुत क्षोर दे रही है। एक उद्योग 


सलाहकार बोर्ड बनाया गया है श्लोर १६५३ सें सरकार ने विभिन्‍न घरेल 


उद्योगों के विकास के लिए ३५,५०० रुपया कर्ज और २६,०३६ रुपया श्रनदान 
के रूप सें दिया है। 


5, 
सह 


करघा-वस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए सरकार ने चंदेरी सारंगपुर, 
महेश्वर भौर शाजापुर में बने कपड़े को शुरू में एक, वर्ष के लिए बिक्री कर से 


श्छ्छ 


सातवाँ वर्ष 


छठ दे दी है। सरकार बुनकरों को. मशीनें खरीदने के लिए रुपये की मदंक . 
भीदेरहीहै। .* . ही पक 3 ह 


ग्रामोद्योग के विकास में सहायता देने के लिए एक ग्राम उद्योग समितिः 
.. बनाई शई है, जिंसे २५ उद्योगों के विकास की खातिर ३ लाख रुपया दे दिया: 
- गयाहै। . ः गम 


ह 7... ॒ ॒ै॒० समेसूरे 
: घरेलू उद्योगों के, विशेष कर खादी और करघा-वस्त्र उद्योग के विकास-पर 
. खास ध्यान दिया जां रहा है। इस समय राज्य में घरेल उद्योगों के ३१ केन्द्र है ॥ 
भारत सरकार ने इन उद्योगों के विस्तार के लिए ५८,५०० रुपया अनुदान के 
रूप में. दिया है। सरकार ने श्रपत्री श्रधिकांश जरूरत .के लिंए हाथ का 
.. बनां कपड़ो खरीदने की श्राज्ञा दी है। सरकार को सेस फंड से १०.१३ लाख . 
' रुपया मिला है जो करघा वस्त्र उद्योग के विकास की योजनाश्रों पर खर्च किया 
जायगा । हाथ के बने कपड़े को बिक्री कर से भी छूट दी जा रही है। 


राज्य को श्रौद्योगिक उन्नति के लिए सरकार ने ग्राम: श्रौद्योगीकररा 
योजना राज्य के सब. जिलों में लागू करने का निम्चय किया है। १६४४-५५ 
के बजट में इस योजना के लिए १६ लाख रुपया रख दिया गया है। 
ह पेप्सू 
... कलाओं और दस्तकारी के विकास के लिए धुरी के सामूहिक विकास 
कार्य में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में कुछ योभनाओं को कार्य रूप दिया: 
जा रह है जिंन पर ५३४०/००० रुपया खर्च होने का अ्रनुमान है। निम्नांकित 
' उद्योगों में गति लाने के लिए भी योजनाएँ बनाई गई हैं: साइकिल के हिस्सों: 
का -मिर्माणं, जते और चमड़े के श्रन्यः सामान, सरल प्रकार के ग़रित के यंत्र, 
खेल-कद की चीजें, शींशे का सामान और ताले, भर. बढ़ईगीरी, और चमड़े 


: की संफाई । एल 


5 


मालेर कोटला में एक करघा वस्त्र, उद्योग केन्द्र खोला गया है जिनमें 
- बनाई के नए शोर श्च्छे तरीके बताए जाते हैं श्लौर नियमित "रूप से टू निग दी 


न न द् 


श७८' 


्य 


न ... खाँ भाग 


जाती है । यह ट्रेनिंग लेने के लिए १०४ लोग केन्द्र में दाखिल हुए हैं जिनमें 
से ७२ की ट्रेनिंग पुरी भी हो चुकी है। इन केन्द्रों में श्रलग-पअलग तरह के 
कपड़ों सें,--जैसे पापलीन, ट्िविल और फरमीज़ के कपड़े और तौलिए--बीस- 
नयी डिज्ाइनें निकाली गई हैं । 


राजस्थान 
मई १६४५३ में सवाई माधोपुर के जयपुर उद्योग लिमिटेड ने एक सीमेंट 
फेक्टरी शुरू की । इस फंक्टरी में हर महीने १० हज्ञार ठन- सीमेंट तैयार हो 


” सकता है। राज्य में सीमेंट फैंक्‍्टरियों की कुल उत्पादन-दक्ति श्रव ३५,००० 


ठन प्रति मास हो गई है । 


बनस्पति त्तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए तेल श्रौर «खली के 
निर्यात-कर को ५० प्रतिशत घटा दिया गया है । 
खादी और श्रन्य ग्रामोद्योगों के विकास की श्रनेक योजनाएँ चालू हैँ । इन 
उद्योगों में सज्ीनों और आधुनिक प्रणालियों का भी उपयोग करने का 
इरादा है। | 


सौराष्ट्र हे 
राज्य सरकार ने एक श्रौद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन स्थापित किया है। छोटे 
कारखानों की जरूरतें सौराष्ट्र का छोटे पैमाने के उद्योगों का बोर्ड पुरा करेगा। 
यह बोर्ड इसी साल बनाया गया है श्लौर इसका काम छोटे उद्योगों के विकास 
के बारे में सरकार को परामर्श देना भी है। 


खादी और पग्रामोद्योगों की देखभाल के लिए सौराप्ट्र खादी श्रीर 
ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है । 


छोड़े पेमाने के उद्योगों की उन्नति के लिए एक भारी योजना शुरू की गई है 
जिसके लिए 5,००,००० रुपया श्रलगय रख दिया गया है। सोराष्ट्र करघा 
बोर्ड इसी वर्ष बनाया गया झोर करघे पर कपड़ा बुनने का एक श्ाधुनिक 
केन्द्र भी शुरू किया गया है । छोटे पैमाने के. उद्योगों श्लौर करघा बुनकरों का 


१७६ 


सातवा वष 


अछि 


तयार माल. एक एम्पोरियम द्वारा निकाला जायगा जो राजकोट में स्थापित- 
किया जा रहा है। के र 
तिरुवांकुर-कोचीन . - 
उद्योगों के खर्च के लिए पूंजी देने को एक॑ करोड़ रुपये की पंजी से एक 
- औद्योगिक-वित्त-कारपोरेशन बनाया गया है। . पंजी का ५० प्रतिशत सरकार 
देगी । कारपोरेशन ते १ दिसम्बर १६९५३ को काम शुरू किया और वह श्रभी 
ज्ञक चार कज़े भी मंजूर कर चुका है जिनकी कुल राशि १२ लाख रुपया है। 


श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कुछ श्रौद्योगिक संस्थाओं 

को, जो बन्द हो गई थीं, श्रपने श्रधिकार में ले लिया है, जैसे त्रिचर की 

सीतार[म स्पिनिंग और वीचिंग मिल, और सुलकुन्ततुकावु की महालक्ष्मी काटन' ' 
मिल लिमिटेड। तिरुअंनन्त्युरम्‌ की टिटेनियस आक्साइड फैक्टरी में, जहाँ 

उत्पादन स्थायों रूप से रोक दिया गया था, फिर' काम शुरू हो गया है। ताड़- 
गड़ उद्योग सहकारिता के झ्राधार पर फिर से संगठित किया गया है । इस 
उद्योग के मजदूरों की दो केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं श्रोर ५० प्राथमिक संस्थाएं 

राज्य के विभिन्‍न- भागों में काम फर रही हैं । 


जा 


.. इसी प्रकार नारियल-रेशा उद्योग भी जिससे तदवर्तो ,प्रदेशों के कोई 
'परू ००,००० लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, एक योजना के श्रधीन विकसित 
किया जा रहा है जिस पर ६४ लाख रुपया खर्च होने का श्रनुमान है। मजदूरों 
को बिचवलियों की ज्यादती से बचाने के लिए दो केन्द्रीय संस्थाएं और १२० 
प्राथमिक संस्थाएं बनाई जायेंगी । 


करघा वस्त्र उद्योग को सहकारिता के श्राधार पर फिर से संगठित करने 
- की एक योजना तैयार की जा रही है ।. इस पर इस वर्ष के श्रन्दर १० लाख 
ऋरूपया खर्च होने का अनुसान है । 


... तेल पेरना, कोरा घास और रेशे से चटाई बुतता, सिट्टी के बर्तेत बनाना, 
: अधमक्खी पालना इत्यादि अन्य घरेलू उद्योगों को फिर से संगठित करने की 
गोजनाएँ भी बनाई जा रही हैँ। 8 यह ह 


१८० 


गख' भाग 


ड पुनर्वास 

| जम्म और कारमीर 

> पज्ीर कमेटी की सिफ़ारिश के श्रनुसार कुठ क्षेत्रों में विस्थापित लोगों 

से पुनर्वास ऋण की वसुलयाबी रोक दी गई है। पुंछ में विस्थापित परिवारों 

को और कर्जे दिए जा रहे हैं जिनकी कुल रक़म ४,५०,००० रुपये होगी १ 

विस्थापित व्यक्तियों को मालगुजारी श्रदा करने से भी भुकत कर दिया गया है ॥ 

४,००० परिवारों के लिए एक बस्ती बसाने का विचार है। पुनर्वास की 

समस्‍यायें निबटाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है जो सरकार के निर्णयों 
को कार्यान्वित करेगी 


मध्य भारत 
मध्य भारत के ६८,००० विस्थापितों में से श्रधिकांश फिर से बसा दिए 
गए हैँं। कोई १०,००० लोगों को कर्ज दिया गया है और ३५० परिवारों को 
बसने के लिए ज्ञमीन दी गई है । खेती के लिए भी कर्ज दिया गया है। उद्योग. 
धंधे शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में कुल ६ लाख रुपया बांदा गया है । 


इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच, सोरेना, तरना, मनसर, शामगढ़ शौर 
मानपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिए श्रव तक कुल १,४७३ मकान बनाए 
गए हैं । सरकार ने ७६२ पक्की दुकानें बनवाई हें और विस्थापित व्यक्तियों ने 
अपने साधनों से १,२२८ इूकानें बनाई हैं । हरिजनों श्र आ्रादिवासियों के 
लिए व्यवसाय को शिक्षा देने के केन्द्र खोले गए हूँ। वुनाईनकताई, ताड़गुड़ 
बनाने, बढ़ई गिरी श्रोर श्रन्य धन्धों की शिक्षा भी दी जा रही है। 
हैं मैसूर 

राज्य में कोई ८,४३६ विस्थापित हैं जिनमें से ७,७८५ वबंगलौर में,. 
५८१ सेंसर शहर में शलौर बाक़ी श्रन्य जिलों में रहते हें । 


१8. 


' चुकी है। 


सातवाँ वर्ष 


लगभग ५४५ परिवारों को दान के रूप में सहायता दी जा रही है। हर. 

. महीने कुल १,२०० रुपया बांटा जाना है। व्यापार और हुकावदारी में लगे हुए. 
२७७ व्यक्तियों को पुनर्वास के लिएं कुल २,७८५,८७९ रुपये १२ आने कर्ज 
के रूप में दिए गए हैं। जय नगर, बंगलौर में विस्थापितों के लिए निर्धारित 
२०० जमोनों से ५३ पर सकान बन चुके हैं श्रौर. श्रावंटित हो चुके हैं । इसके 
अलावा ५६ परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दो गई है। विस्थापित 
विद्याथियों को कुल ४६,६४० रुपया पाँच. आना की रक़्म वितरित की जा 


चल 2, 


राजस्थान ः ४ 
लगभग है लाख विस्थापितों-को बसाया जा चुकां है । इसमें से कोई र० .. 
प्रतिशत गाँवों में जमीन देकर बसाए गए हैँ। इनको कुल ६.२८ लाख एकड़ से. 
श्रधिक उपजांऊ भूमि दी गई-है | इसके अलावा पुनर्वास के लिए कर्ज की शक्ल 
में ४.४४ करोड़ रुपया भी बांटा जा चुका है । 

' कोई १,०६२ सकान श्रौर १,३७५ दूकानें श्रौर स्टाल बन कर तैयार 
हो चुके हैं । ४०० मकान बन रहे है। ५५० मकानों और ४५४२: दुकानों के 
'नक्हों बना लिए गए हैं। विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें 
: उदारता से पूरी. की जा रही हैं ॥ विस्थावित विद्यांथियों के १५४७ स्कूलों में 
' ४७४ विस्थापित अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। इन स्कूलों में १३,०८१ 
विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाया जांता है । निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की सहायता 
' के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं.। टिया 
-. « विस्थापित लोगों को- आश्रय देने के लिए जो घर बनाए गए हैं उनमें 

रहने वालों को मुआवजे के दावों का श्रांशिक भुगतान कर दिया गया है । जाम 
नगर में २०८ और राजकोट में ८४ और सकान बतने शुरू हो गए हैं ॥ 
. सरकारी इसारतों और गैर सरकारी- मकानों में रहने वाले लोगों कोइन 
_ मकानों में लाकर बसाया जायगा । । | 


विस्थापित व्यक्तियों को छोटे पैमाने के उद्योग शुरू फरने के लिए 
२,००,००० रुपया कर्ज के रूप में बॉटा गया है। जो विस्थापित खेती करने 


हर 
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- बालों के रूप में बस गए हैं उन्हें कुल मिलाकर ५० हज़ार रुपया ऋण दिया 
गया है । विस्थापित विद्यार्थियों को श्राथिक सहायता देने सें ४०,००० रुपया 

' खर्च किया गया है।. 5. 


अनेक विस्थापित स्त्रियों को नर्सिंग और दाई का कास सिखाया गया 
है। मोखी श्र वेत्र में विस्थापितों को टैकनीकल शिक्षा भी दीजा 
रही है। 


है. अल 


रैंपरे 


३, व भाग. 





खाद्य ओर ऋषि: 
अजमर 


तवस्बर १६५३ में चौती, सकका और मिलो पर से 'राशन हट. लिया . 
गया। श्रजमेर और राजस्थान के बीच श्रनाज के आने-जाने की अनुप्तति 
दी गई है ताकि खुले बाजार में काफी श्रताज बना रहे । : 


'ग्रधिक श्रन्त् उपजाओ्रो' आन्दोलन के अ्रधीन कस्प्रेतर की सहायता से 
* १०४ पुराने कुएं श्रोर सात पनथट गहरे किये गये हैं । इसके अलावा ४४२ 
पुराने कुशों को गहरा करने के लिये १,५६,३२७४ रुपये का तक़ावी कर्ज़े दिया 
” गया है। किसानों में करीब ७,४३६ ठन कम्पोस्ट, करीब १,२४० मन गेहूँ का 
उम्दा बीज, ३०० सन श्रन्य बीज, ६६८ सन अ्रमोनियस. सलफेट और ८० 
मन सुपरफास्फेट बाटा गया है। इसे तरह कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया है । 
| भोपाल हु 

१६४३-५४ सें केन्द्रीय दूँ दर संगठन में ४०,०९४ एकड़ ज़मीन तोड़ी । 
मशीनी खेती की बदौलत गेहूँ की श्रौसत प्रति एकड़ उपज ४ सन २२ सेर 
- से बढ़ कर १० सन हो गई.। नये तालाबों और कुझ्ों को सदद से १५,६० 
एकड़ भूमि पर सिंचाई होने लगी है। पुराने तालाब और कुएं सुधार दिये गये 
हैं ! छोटी नदियों पर बांध भी बाँघे जा रहे हैं । ः 


कृषि विभाग ने किसानों को १८५ ठन रासायनिक खाद और १०४ 


ही गे 


श्ण्ड 





ग्रे है न ढ 


ग भाग 


टन उत्तम बीज दिया है। कम्पोस्ट बनाने का प्रचार करने की योजना भी 
चालू कर दी गई है । हि ३ ५ 
तक डी नी 

भोपाल राज्य जागीरदारी उन्हूलन कानून पास कर दिया गया है जिस" 
का उहूँ इय किसानों की उन्‍्तति करना है ।. 

मछुओं के बच्चों को काम सिखाने का एक स्कूल खोला गया है । मछली: 
की बिक्ती, मछली मारने के लाइसेन्स और मछली मारने के श्रधिकारी के 
त्तीलामी से १७,३६८ रुपये की आमदनी हुई । 


१६५३ का भोपाल पंचायत राज कानून राज्य में १५ श्रगस्त १६५३ को” 
लागू किया गया, और राज्य में ५३२ गाँव-सभाएं और ४२ न्याय-पंचायतें 
स्थापित करने की योजना है। इस वर्ष राज्य में चने और ज्वार का उत्पादन 
१६४६ के १,३४,००० ठन उत्पादन से बड़कर १,६६,००० टन हो गया 
ओर राज्य यह दोनों श्रनाज बाहर भेज सकने सें सफल रहा । 

4 
ह विलासपुर 

बहुत ही कम पानी बरसने के कारए। मक्का, जोकि राज्य की सुख्य' 
फ़सल है, बहुत कम पेदा हुआ । अ्रभावग्रस्त क्षेत्रों में बांदने के लिये पंजाब से 
गेहें मेंगाने। पड़ा । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सामूहिक विकास-काये क्षेत्रों: 

| में २७० मन सन श्रौर श्रलसी के वीज की हरी खाद, करीब ५७ मन श्रमोनि-- 
.. यम सलफेद और ३७ सुपर फ़ास्फेट वितरण किया गया । खाद बनाने के कोई 
१० हजार गढ़े खोदे गये हें और बहुत से गढ़े चौड़े किये गये हैं । 


ग्राम सेवकों ने खेती के श्राधुनिक ओऔजारों का इस्तेमाल करने के तरीकों 
को दिखाया । ये ओऔजार किसानों को उधार दिये गये हैं ताकि वे इनको जाँच 
सके । 


टिड्डियों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिये दूर-दूर तक दवाएँः. .. 
छिड़की गई हैं । 


१८५ 


सातवा चष 


.... तीन कृषि प्रदक्षिनियां श्रौर फसल प्रतियोगिताएँ की गईं। धान की. 
“खेती के जापानी तरीके का व्यापक प्रचार किया गया। : 


5 
६] 


कुर्ग 
ह १६४५३ में ससुर को ७ हजार टन शौर मालाबार को २०० टन चावल 
“दिया गया। १६४५४ में ५० हजार टन चावल अप्रर्थात पिछले साल से झ्राठ 
हजार टन अ्रधिक पंदा होने की श्राशा है। इसलिये राज्य के बाहर कमी वाले. 
प्रदेशों में १४ हजार टन से अधिक चावल भेजने की योजना घनाईं गई है । 
लगभग. ८६० एकड़ पानी भरी ज़सीन की सिंचाई के लिये ४५ नये तालाब 
, खोदे गये-हैं और २६ पुराने तालाब सुधारे गंये हें २७ बांधों का निर्माण और 
सुधार कियां गया है. श्रौर करीब ७५० एकड़ ऊसर खेती-योग्य बनाया गया है ॥ 


: किसान श्रव हरी खाद की उपयोगिता समझने लगे हें । १३ हजार रुपये 
का खाद मिश्रस्प और हड्डी का चूरा किसानों को मुएत बांठा गया। सरकार 
ने श्रपंत्री तरफ़ से पैसे. मिलाकर किसानों को सस्ते दामों पर १,१५१ टन खाद 

, और राप्रायनिक खाद दी है। ८ प्राम केन्द्रों में घान की खेती के जापानी तरीके 
, “का ' प्रयोग किया गया है। सरकारी खेती फार्स में तरह-तरह के चारे और 
, 'अच्य फसलों सें प्रयोग किए गए हूं । 


& 2 ७७.७. | «दिल्ली 
फसल बढ़ाने के लिए सेला, खाद और रासायनिक खाद किसानों को 
“बाँटी गयी है ।हरी खाद का प्रचार करते के लिये बड़ी मात्रा में ज्वार के बीज 
'बाँदे गये हैं। उत्तस-बीजों की कई किस्में-भी दी गई हैं। छोटी छोटी बिखरी 
हुई जमीनों की चकबन्‍्दी ७३-गांवों सें प्री हो चुकी है और श्राज्षा है कि 
१६४४-५६ तक सब गाँवों में पुरी हो जायगी । 


खेती के नये और श्रच्छे तरीकों का प्रचार किया गया है श्लौर उनके 
प्रयोग करके किसायों को दिखाया गया है । गोदाम बनाने के लिए लोहा और 
“इस्पात और खेती के लिए ओऔज्ञार बहु-उपयोगी सहंकार संस्थाओं फे साध्यम 


: से किप्तानों सें बांट गये हैं। 
हे ..श्य६ 


पा भाग 


रुपया दिया गया है-। राज्य सरकार ग्राम क्षेत्रों में मुर्गों पालन के विकास में 
सहायता देगी । किसानों को उम्दा नस्ल की मुगियां दी जायेंगी और यथेष्ट 
ट्रेनिंग भी दी जायगी 


हिमाचल प्रदेश 
श्रगस्त १६५३ में कृषि-विभाग वन-विभाग से श्रलग फर दिया गया। 


टेकनीकल सलाहकार सेवा की स्थापना की एक योजना तैयार की गई 
'है, श्रौर वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, पौधों के रोगों का विज्ञान, कृषि शास्त्र, 
'भूमि विज्ञान, और रसायन शास्त्र के विभाग खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा 
:है। श्रालू और मेहें की खेती करने वालों को उम्दा बीज दिए गए हैं श्रोर घान 
'बोनेचालों को जापानी तरीका श्रपनाने पर राजी किया गया है। खाइयों में 
कम्पोस्ट बनाने श्रौर रासायनिक खाद शौर हरी खाद इस्तेमाल करने की सलाह 
'दी गई है । बाग लगाने वालों को कृषि विभाग के बगीचों से १६,५६७ फलों के 
'पेड़ दिए गए हैं भौर पेड़ों को कोड़ों से वंचाने के उपाय किए जा रहे हैं । 

>> -.. कच्छ ह 

फसल बढ़ाने के लिए किसानों को १०: टन सुपर फास्फेट और ४३ टन 
अमोनियम सलफेट और बाजरा, ज्वार और धान के नए झौर उम्दा किस्म के 
बीज दिए गए हैं । 


जागीरदारों और बड़े किसानों को बटाई के श्रनाज की जगह श्रवः नगद 
रुपया भी दिया जा सकता है। 


१६५३-५७ में बीज, श्ोजार और बल खरीदने के लिए किसानों फो 
: छोटे-छोटे तक़ावी कर्जे दिए गए जिनकी कुल रकम दस' लाख रुपया हुई। 


'ग्रधिक अन्न उपजाझो' योजना के श्रधीन ५,६५,००० रुपया लगाकर 
करोब ६०५ नए कूए खोदे गए । रसालिया, घोड़का, दागला, धनती, कुम्हा- 


खेती के कीड़ों और रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए २.५ लाख ह 


पु 


सातवां चष 


रिया, हब्बे और कल्यारंपपुर के बांधों पर पानी रोकने और खोलने के. दरवाजे 
बनाए जा चुके हैं।._. ७ . . | |“. |: । 


। विच्ध्य प्रदेश ह 
चार नए खेती-फार्म स्थापित करने के लिए. २ लाख रुपये की व्यवस्था 

की गई है। हाल ही में एक सिचाई-विभाग बना दिया गया है जिसका काम 

तालाब और कुएं खुदवाना है। धान की खेती का जापानी तरीका भी प्रचलित: ु 
किया जा रहा है भर नए और श्रच्छे प्रकार के श्रौजारों को खेत में इस्तेमाल 

: करके दिखाया जा रहा है। किसानों को बताया जा. रहा है कि हर साल .खेतों - 
में फलल की अ्रदला-बदली करते रहने से क्या फायदे होते हैं। श्रच्छी किस्म के: 

बीज, रासायनिक खाद और कस्पोस्ट भी बांदी जा रही है। . . 


सामान्य रूप से. राज्य में श्रपती जरूरत भर का श्रनाज पैदा हो जाता है, 


.- बल्कि धान थोड़ा फालतू ही रहता है। इस वर्ष की पेकावार पहले से भी श्रधिक 


रही है श्रोर॑ श्रवाज के दास शाम तौर पर गिर गए हैं। राज्य में श्रनाज कीः 
... राशन व्यवस्था लागू नहीं है । | 


शिक्षा 


अजमेर े 
४० नए बुनियादी स्कूल खोले गए हैं। गांवों के कई प्रारम्भिक स्कूल 
मिडिल स्कूल, और कई मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए हैं।. | «- 


राज्य में कुल मिलाकर १०,२१५ प्रोढ़ शिक्षा केच् हैं । 


विस्थापित विद्यार्थियों में सरकारी शिक्षा. वृक्ति और नकद अनुदान कौ 
इकल में ६० हंजार रुपये की रकम बांटी जा चुकी है। व्यायाम-शिक्षा और 


श्द८ 


है 


वा साग 


« सामाजिक और सनोरंजन सम्बन्धी कामों के लिए १५,००० रुपये की रकम 


अलग से दी गई है । 


अजमेर के साविन्नी गल्से कालेज में नेशनल केडेट कोर की एक दुकड़ी 
लड़कियों के लिए बनाई गई हैँ । सहायक केडेट कोर की भी चार जगह स्थापना 
हुई है । * 


भोपाल गे 
॥ १६५३-५४ में एक हाई स्कूल और ८० प्राथमिक स्कूल खोले गए। ग्राम 
सेत्रों में ८ छोटे बुनियादी स्कूल भी खोले गए। गांधी नगर में एक बुनियादी 
सडूनिग कालेज खोला गया हैं श्रोर २९ अध्यापकों को उसमें चुनियादी शिक्षा 


, की ट्रेनिय दी जा रही है । 


ग्राम क्षेत्रों के सब हाई श्रौर मिडिल स्कूलों में कृषि को पाठ्य-क्रम में 
आमसिल कर दिया गया है। भोपाल शहर के कंस्त्रिज सकल को हाई स्कूल 
बनाकर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड से संयुक्त कर दिया गया है । 


हरिजन विद्यार्थियों के हित के लिए ५० हजार रुपया रखा गया है 
और अनुसूचित जातियों श्रौर पिछड़े वर्गो के सब विद्याथियों को पाद्य-पुस्तकें 
आर लिखने-पढ़ने की श्रन्य सामग्री मुफ्त दी गई है। 


भोपाल में १० और सेहोर में ५ समाज-दशिक्षा-केन्द्र खोले गए हूँ। 


विलासपुर 

कुल विद्यालयों की संख्या श्रव ५० हो गई है जिनमें २५० श्रध्यापक 
और ७ हजार विद्यार्थी हैँं। विकास योजनात्रों सहित शिक्षा की मद में इस 
चर्ष लगभग ६५,००० रुपये के खर्च का अनुमान है । प्रारम्भिक रकूलों का संख्या 
३० से बढ़ाकर ३४ कर दी गयी है। ४- प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल बना 
दिए गए हैं। स्कूलों के लिए १२ इमारतें जनता की मदद से बनाई गई हूँ। 
बिलासपुर शहर का सिडिल स्कूल बड़ा बुनियादी स्कूल कर दिया गया है ॥ 
चुनियादी ट्रेनिंग फालेज में ४० अ्रष्यापकों को तैयार भी किया जा चुका हैं। 


श्८६ 


सातवा वष 


राज्य मं एक जनता कालेज और ११ भ्रोढ़ केद्ध 'हैं जिनमें ६ सामहिक 
विकास कार्य क्रम के श्रधीन स्थापित-किए गए हैं। इन केद्धों में रेडियो, गैस के- 
लेम्प. और श्रन्य जरूरी चीजें मौजूद है। हर केन्द्र में एक छोटा-सा पुस्तकालयः 
'झीहै। . | || .-+ : ही 


सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों को अपने श्रधिकार में . लेकर 
. अश्रध्यापकों के वेतनःसरकारी वेतन-प्रर्णाली के” श्रनुसार कर विए हैं। सहायंक 
कैडेट कोर नामक .एक युवक हिंतकारी आन्दोलन सब सरकारी हाई स्कूलों में. 
शुरू कर दिया गयां है। स्कूलों को नयो इमारतें बनाने श्रौर मिडिल और 
. प्रारम्भिक स्कलों सें. स्थान बढ़ाने के लिए ३:३५ लाख रुपया मंजर किया. 
. गया है। हाई. स्कूल के विद्याथियों के लिए हाथ का कांम सिखाने का कार्यक्रम . 
: जारी है श्जौर विद्याथियों ने बहुत-सा उपयोगी काम भी कर डाला है | समाज- 


. . शिक्षा-केन्दों में पुस्तकालयों का प्रबन्ध कर दिया गया है श्रौर शिक्षात्मक फिल्में 


भी दिखाई जा रही हैं। 


हे ५ दिल्ली 
: १६५३-५४ में: मान्यता-प्राप्त स्कूलों की संख्या ७५५ हो गयी; १६५२ 
१६५३ में यह संख्या ७२४ थी। इसलिये,२३/८७६ विद्यार्थियों के लिए शिक्षाः 


: की सुविधाएँ श्रौर जुटाया गई । 


..... आम क्षेत्रों में प्रारम्सिक शिक्षा श्रनिवायं कर दी गयी है। गांव के सब 
बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा रुपत देने के उद्देह्य से १२ छोटे बुनियादी स्कूल 
बना दिए गये हैं। १२ ग्रेजुएट श्रध्यापकों को जामिया सिल्लिया - में वड़ें बुनि- 


...- यादी पाठ्यक्रम “पढ़ाने की शिक्षा लेने भेजा गया है । 


१६५३-४४ में “अपना देश देखो” तामक अ्रमस कार्य-क्रम बनाया गया।' 
: कोई ६०० विद्यार्थियों ने एक स्पेशल रेल गाड़ी से वारिएज्य झौर इतिहास की 
: दृष्टि से महँत्वपुर्णा स्थानों की यात्रा की । विद्यार्थियों ते कोई ३,००० मील 


की सर. की । 


गा साय 


अनुसूचित जातियों श्रोर पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक 
कक्षा तक की शिक्षा श्रव मुफ्त दी जाती है। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों" 
को कोई १,१३,००० रुपया नकद श्रनुदान बांटा गया है श्रौर विस्थाप्ति विद्या-- 
थियों को कुल ४,६८,००० रुपया श्राथिक सहायता के रूप में दिया गया है । 
समाज सेवा के जनता कलेज में विशेष पाठय क्रम शुरू किए गए हें जैसे प्लास्टिक 
और केन्वस का काम, चढ़ईगीरी, खेती, पशु-पालन और साबुन बनाया क्षेत्रीय 
कार्यकर्ताश्ों को ट्रेनिंग के लिए ३ कंम्पों का श्रायोजन किया गया। “हमारा 


- शहर”, “हमारा गांव” श्रोर “समाज शिक्षा संदेश” नामक तीन पाक्षिक पत्र 


प्रकाशित हो रहे हैं । 


- हिमालय प्रदेश 
सिडिल स्कूलों को हाई स्कूल, श्रौर लोअर मिडिल स्कूलों को मिडिल 
स्कूल बना दिया गया है। नये प्रारम्भिक बुनियादी स्कूल भी खोले गये. हैं । 


समाज शिक्षा को एक विद्वद योजना भी तैयार की जा रहो है । 


१६५३ में हिमालय प्रदेश अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा बिल पास किया 
गया । 


कंच्छु 

१६५३ की जून में “'भर्जा में एक इंटरमीजिएट कालेज खोला गया 
जिसमें भ्रन्य विषयों के साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। ग्राम क्षेत्रों 
में ५ नए प्रारस्मिक स्कूल खोले गये हैं और स्कूलों की ५ नयी इमारतें वन 
रही हैं । मुख्य तालुका शहरों में समाज और प्रोढ़ शिक्षा-केन्द्र खोले गए हैँ। 
गांवों में समाज शिक्षा देने के लिए सामूहिक केसद्र भी स्थापित किए गए हैं। 
१६५३-४४ सें ६ श्रध्यापकों को बुनियादी शिक्षा की ट्रंनिंग लेने के लिए 
बम्बई राज्य भेजा गया । ६६ विद्यार्थियों को देश में और जगह ऊँची शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी गई। जिन केन्द्रों में हिन्दी पढ़ाई जाती है 
उन्हें कुल २,५०० रुपया दिया गया । शिक्षितों में बेरोजगारी कम करने के लिए 
२० नए प्रारम्भिक स्कूल खोंले जा रहे हें श्लौर १० प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा 
बढ़ाया जा रहा है । 


१€१ 


सातवाँ वर्ष _ 


। विन्ध्य प्रदेश हर 

, १६५३-५४ से प्रारम्भिक स्कूलों-की संख्या २,१६३ हो गयी ।. १६५२-५३ 

से यह संख्या १,८५८ थी। मरस्मत के लिए ७५ हजार रुपये सालाना की जो 

व्यवस्था है उसके अ्रतिरिक्त इस वर्ष नयी इसारतों पर २० हजार रुपया खर्च 
“किया जा रहा है। ० । 


| १६५३-५४ में ८ जिलों के प्रधान कार्यालयों में एक २ बुनियादी स्कूल 
और कुण्डेश्वर में एक बुनियादी ट्रेनिंग कालेज खोला गया। १३७ हिन्दी 
'मिडिल स्कूलों को श्रंगरेजी मिडिल स्कूल बना दिया गया है। 
समाज शिक्षा की योजना को जो राज्य के पंचवर्षोष श्रायोजन का अंग ' 
है, कार्य-रूप (दिया जा रहा है। समाज शिक्षा के लिए लाॉउडस्पीकर और 
सिनेमा से लेस. एक गाडी उपयोगी कार्य कर रही है। | * रह 


सार्वजनिक खास्थ्य 


अजमर 
विजय नगर के मसूदा स्टेट औषधालय और किंग जार्ज -पंचम मेमोरियल ' 
जच्चा-बच्चा भ्रस्यताल को सरकार ने ले लिया है। राय के श्रायुवेंदिक और 
ह होस्योपैथिक श्रौषधालयों को. ५,००० रुपया अनुद्रान के रूप में दिया गया है। 


. बीवर सें एक मलेरिया निरोध केन्द्र खोला गया है। बी० सी० जी० 
टीका श्रान्दोलन, जो १६४५२ में बड़े - पैमाने पर .शुरू किया गया था, भ्र्च्छीं 
प्रगति कर रहा है। जनवरी १६५४ तक २३८,७३४ व्यक्तियों का टूबरकुलिन 


परीक्षण होचुकाथा। ... ..  . । हे 


, परिवार श्रोयोजन के सम्बन्ध में सलाह देने का प्रवन्ध जाजे पत्तम 
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व्सेमोरियल जच्चा-वच्चा श्रस्पताल में स्पनिसिपल औषधालय में और औरतों 
'स्क्के मिशन अ्रस्पताल अजमेर में किया गया है। 


भोपाल 
१६५३-५४ सें बरेली का ओेषधालय, अस्पताल बना दिया गया जिसमें 
१० मरोजों की जगह है। सेहोर जिले के दोराहा-में एक नया एलोपेथिक 
आपषधालय खोला गया । 


गान्धी नेन्न श्रस्पताल अलीगढ़ की चलती फिरती दुकड़ी के सहयोग से 
स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल शहर में श्रांखों के इलाज के लिए एक कंम्प का 
आआपोजन किया। 


ईदगाह पहाड़ी पर एक सुसम्पन्न क्षय श्रस्पताल बताया गया है जिसमें 
“१३२ मरीजों की जगह है। 


राज्य के लगभंग सब ऐसे शहरों और गांदों सें, जहां फी श्रावादी 
१,००० या भ्रधिक है, बी० सी० जी० के दीके लगाने वाली टोली जा चुकी 
'है। मलेरिया दूर करने का एक संगठित श्रान्दोलन सारे राज्य में शुरू फिया 
गया और १,१६४ गांवों में डो० डी० टी० छिड़की गई। गांव वालों को पैलूड्िन 
“की दिकियां भी बांदी गई । 

४ चलते फिरते श्रौषधालयों ने राज्य में जगह-जगह ज्ञाकर गाँवों में 
डाक्टरी सहायता पहुँचाई। 

विलासपुर 

राज्य सें सलेरिया का निरोध जोरों के साथ किया जा रहा है। घरों में 
“डी० डी० टी० छिड़की जा रही है, भेपाक्रीन टिकियाँ भी बांदो जा रही हैं । 
सकुओं और तालाबों में कीड़े मारने वाली दवा डालो गई है झ्ौर सफाई फा 


«.. आम प्रचार किया जा रहा है । 


१६३ 


है 


सातना वष 


१६५३-५४ में राज्य में जच्चा-बच्चा और शिकशु-हित के दो. और केन्द्र 
-खाले गए. 


नर ॥ १2०25. है. कुग 20० *, / 

“. » डाक्टरी विभाग, जो कुर्ग जिला बोर्ड के श्रधीन था, - श्रव राज्य सरकार 
- मे ले लिया है। फलतः दाइयों, नसों और श्रन्य कर्मचारियों की तनखाहें ऊँचे 
वर्ग सें श्रा गई हैं ।. राज्य के बजट सें ३१ हजार रुपये की और व्यवस्था कहे 
- गई है जो डाक्टरी विभाग पथ्य और झौषधि पर खर्च करेगा । लोहे के पर्लेंग 

- खरीदने के लिए ७,००० रुपये श्रोर साज सामान मंगाने के लिये भी ७,००० . 
. रुपये संजर कर दिये गये.हं । 

. ज्वम्बर १६५३ में राज्य में . बड़े पैमाने पर.बी० सी० जी० के टीके 

लगाना शरू किया गया -२२.स्कूलों सें बच्चों का निरीक्षण किया गया, इनके 
से ६,०२३ को टीके लगाए जा चुके हैं भौर बाकी के लगाए जा रहे हूँ । 


- हिन्दू: राव अस्पताल-को : इसे वर्ष श्राम अस्पताल बना दिया जायगा। . 
.. जिसमें १०० मरीजों की - जगह होगी .।  एस० जें० क्षय अ्रस्पताल में १२० 
रोगियों की जगह और की गयी है : सीने की द्ाल्य-चिकित्सा का एक विभाग 
. भी खोला गया है जिसके पास आपरेशन का विद्येष: कमरों और आपरेशन के 
: बाद के उपयोग के लिए कमरे तथा एक्स-र यंत्र भी है। छूत की बीमारियों के. ४ 
' ग्रस्पताल में एक दो- मंजिला वॉंड... बढ़ी दिया गेंया है जिंसमें ४६ रोगियों कोः 


“जगह है। 


शाहदेरा औषधालय को शहद स्थनिसिपैलिटी में ले लिया गया है ६ , 
पु बहुत सा नया साज सामान: संगाया गया है; और विचार है कि उसे शीक्र ही. 
: उसा श्रस्पताल क्या विया जाय जिसमें ५० रोगियों की जगह हो। 


विलिगडन अस्पताल और सरसिंग होम, जो श्रभी तक नयी दिल्ली 
, “क्यनि्सिपलः कमेटी के अ्रधीनण्था, अब क्रे्लीय सरकार के नियंत्रण में हो गया 


है। विस्थापितों के लिए पाॉँचवा आरोग्य केद्ध पदेल नगर में-खोलागया है । 
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छठा सोदी नगर में बन रहा है । दिल्‍ली के निर्धन क्षेत्रों में श्रारोग्य का प्रबन्ध 
श्रच्छा करने के लिए कमलानगर, रोशनारारोड, अन्धा सुगल, आनन्द पर्वत,” 
भाषानगर और संतनगर में ६ सेविका केन्द्र खोले गए हे । 


अ्रभी तक १० लाख श्रादमियों का क्षय परीक्षण करके २ लाख फो 
बी० सी० जी० का टीका लगाया जा चुका है। - 


दिल्‍ली के नगर क्षेत्र के मलेरिया ग्रस्त भाग और लगभग सब गांवों- 
और बस्तियों में डी० डी० टी० छिड़क कर उन्हें कीटारसरहित कर दिया 
गया है। है 

१६५३-५४ में कोटला मुबारकपुर भौर मलकागंज में जच्चा-बच्चा भर 
शिद्मु हित का एक-एक केन्द्र खोला गया। 


१०० रुपयों से कम वेतन पाने वालों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल 
भी खोले गए हैं। 


कर्मचारियों की सरकारी बीमा योजना के अ्रधीन वीमा कराने बालों की 

संख्या, जो १६५२ में ३१ हजार थी, दिसम्बर १६५३ में ६६,६२५ हो गयी । 

बीमा कराए हुए कर्मचारियों की जरूरतों के लिए पुरे समय के श्राठ शरीर 
' आंशिक समय के ११ झषधालय खोले गए हूँ । 


हिमाचल प्रदेश 

धर्ंपुर के निकट मंदोधर में एक क्षय श्रस्पताल खोला गया है जिसमें 
३४ रोगियों की जगह है । महासू, मंडी, चम्बा और सिरमूर के जिलों में एक- 
एक पझायुर्वेदिक और एक-एक एलोपैथिक श्रौपधालय का श्रायोजन किया गया 
है । शिमले के हिमाचल प्रदेश अस्पताल में २५ रोगियों की जगह और को 
गयी है ।“इस श्रस्पताल में कोई ६० हजार रुपये की लागत से एक शक्तिशाली 
एंक्स-रे यंत्र लगाया गया है। डाक्टर नियम से गांवों में जा जाकर इलाज 
फरने के भ्रलावा आरोग्य के बारे में सलाह भी देते रहते हैं । पंचवर्षीय प्रायो- 
जन के अ्रधीन डाक्टरी और आरोग्य की योजनाओं फो संतोष जनक रुप से 
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"कार्यान्वित किया जा रहा है। इन पर १८,०९६,००० रुपया खर्च होने का 
अनुमान है । 


कोढ़ भ्रौर कुत्ते काटे के इलाज को शिक्षा प्राप्त करने के लिए डाक्टरी 

ओर आरोग्य विभाग के अनेक कर्मचारियों को भेजा गया है। इसके श्रलावा 

आयुर्वेद भर एस० बी० बी० एस० पाठ्य क्रम को शिक्षा के लिए २ छात्र 

चृत्तियां भी दी गयी हैं । 

मलेरिया वाले सब प्रदेशों में डी० डो० टी० छिड़की जा रही है। मले- 

“रिया की दवा भी मुफ्त बांदी जा रहो है। कुल मिलाकर ३४,३७२ घरों में दवा 

छिड़की गयी है शौर ८५,१९५. रोगियों का उनके घर पर ही इलाज किया 
जया है। 


मंडी श्रौर चम्बा जिलों में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके 
'लगाए गए हैँ और मंडी श्रौर चम्बा के शहरों में बड़े पैमाने पर एक्स-रे किया 
गया है-। 


तक 


सुन्दर नगर, चम्बा, तिस्सा श्रौर ददाहू में जच्चा-बच्चा श्रोर शिशु हित 
के चार केन्द्र खोले गए हैं। गर्भवती स्त्रियों फी मछली का तेल, श्रनेक विटा- 
मित्रों से युक्त टिकियां और मखनिया दूध इत्यादि बांटा जांता है। 


दुधाई के एक ग्राम श्रीषधालय झौर नखतराना ताल्‍लुफे में एफ चलता- 
फिरता श्रौषधालय शुरू किया गया है ।-भुज में एक श्राम श्रस्पताल और मांडयी 
में एक नेन्न-प्स्पताल बनाने के लिए ४ लाख रुपया दान दिया गया हूँ। इसका 
'बनना जल्दी ही शुरू होगा। अ्रंजार में ५ लाख रुपये की एक इमारत भ्रर्पतात 


. 'के लिए अ्रधिकारियों को दान दी जा रही है । 


राष्टीय मलेरिया निरोध योजना के श्रघीन मलेरिया का रोकने के श्रनेक 
अकार के उपाय किए गए हैँ। १६५३-५४ में राज्य में ग्रस्पतालों की संध्या , 
बढ़ाकर ७५ फी गई श्रोर उतकी उन्नति के लिए इस चर्ष मो लाया रुपया एस 


9छ्&८ट्‌ 


गा भाग 


- किया गया । एक में दंत चिकित्सा विभाग भी खोला गया। दर्ष भर ८ चलते- 
फिरते श्रौषधालयों ने दूर-दूर के गांवों में डाक्टरी सहायता पहुँचायी और मले- 
रिया रोकने- की दवाएं बांटी । बड़े पेमाने पर बी० सी० जी० के दीके लगाए जा 
रहे हैं। नर्सों और दाइयों की कमी पूरी करने के लिए रीवा के जी० एन० प्स्प-. 
ताल में ट्रृंनिंग की व्यवस्था की गयी है । । 


श्रम 


अजमेर - 
उन सब अनुसूचित श्रौद्योगिक कार्यालयों में, जहां एक हजार या अधिक' 
आदमी काम करते हूँ, न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। उद्योगों को 
कच्चा माल दिलाने श्रौर मशीनें लाने-लेजाने में श्रम विभाग सहायता, देता 


रह है । ; 


४ कपड़ा मिलों और दो मोजा बनियान श्रादि के कारखानों में कर्म- 
चारियों की प्रोविडेन्ट फंड की योजना लागू कर दी गयी है। १६५३ में हर 
सहीने श्रोसतन ४५,४०० कर्मचारियों ने इस योजना से सीधे लाभ उठाया है ।, 


भोपाल 
१६५३-५४ में औद्योगिक भ्रदालत ने मालिकों श्लौर मजदूरों फे ६ ऋगड़े 
मिवटाएं । इनके श्रलावा ४५० से अ्रधिक अ्रन्य झगड़े भी मिन्नतापुर्वके निवटा 
लिए गए । 


& मजदूर यूनियनें श्रौर रजिस्टर्ड की गई हैं जिससे मजदूर यूनियनों की 
कुल' संख्या २१ हो गयी है । 


साप्ताहिक छुट्टी कानून एक नवम्बर १६५३ से भोपाल इहर में लागू हो 
गया है । 
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कुर्गे । 
काफ़ी ओर, इलायची बयानों में काम करने वाले और- खेती करने चाले. 
सजदूंरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। कुर्म न्यूनतम 
भजदूरी नियम भी तेयार कर लिए-गए हैं। _ ह 
' - कुल सिलाकर ३०७ भगड़े श्रौद्योगिक श्रदालत के सुपुर्दे किए गए। इनमें ह 
' से १२७ मित्रतापुर्वक निबटा लिए गए, ६२ रह कर दिए गए और ३१ वापिस 
ले लिए गए ह का 


श्रस श्रौर समाज हित के कामों पर कोई ३० हजार रुपया खर्च हुआ. । 
कुल १६१ श्रौद्योगिक भझगड़ों श्रौर १,१०२ शिकायतों को मित्रता से * 


 निबटाबा गया। इनके फँंसलों के अनसार मालिकों को सजदरों की बकाया - 
मजदूरी चुकाने में ४५,५८८ रुपया देना पड़ा है । 


न्यूनतम मजदूरों कानून लोहे की चीजें ढालने, कारखानों (मशीन की 
दुकान सहित श्रथवा उसके बिना), मोटर गाड़ियों के कारखानों, छापाखानों 
झौर घातु के बतेन बनाने वाले कारखानों पर भी लागू कर दिया गया है। 
इनमें के पहले तीन में न्यूनतम सजदूरी निड्चिचत कर देने से ८ हजार से श्रधिक 
मज़दूरों का हित हुआ है। 


जहां जहां. सम्भव हो सका है, मालिकों से मजदूरों के लिये केन्‍्टीन, 
मनोरंजन श्रौर श्रवकाश-प्रहणा करने को सुविधाओं का प्रवन्ध कराया गया है । 
नवस्वर १६५३ में सरकार ने सब्जीमण्डी क्षेत्र में एक हितकारों केद्ध खोता 
जिसमें पुस्तकालय, धाचनालय श्रौर खेल-कद की सुविधायें हैं श्रोर जो साक्षरता 


की कक्षाएं भी चलाता है । 


सरकारी सहायंता-प्राप्त श्रौद्योगिक मकान योजना के श्रवीन सरकार ने 
क्रौद्योगिक कर्मचारियों के लिये १,३७६ मकान बनाने का नि३चय किया है। . 
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३५ लगे यूनियन रजिस्टर्ड किए गए हैं। सा १६५३ में सब यूनियनों 
में सिलाकर २,००,२६६ सदस्य थे । 


फैक्टरी कानून के श्रधीन रजिस्टर्ड फेक्टरियों की संख्या जो १६४७ में 
: ए८घ१ थी, १६५३ में ६२५ हो गयी। इस कानून की आ्रारोग्य, सफाई श्र 
अन्य हितकारी विषयों की व्यवस्थाप्रों के उचित पालन के लिए एक डाक्टरी 
निरीक्षक का पद बनाया गया है । 
५ हि 
कच्छ ] 
श्रमहित सम्बन्धी भारत सरकार के सब कानून, जिनमें १६४८ का 
फेक्टरो कानून, १६४७ का न्यूनतम मजदूरी कानून, १६४७ का अप्रौद्योगिक 
संघर्ष कानून और १६३६ का मजदूरी श्रदायगी कानून, कच्छ में भो लागू कर 
दिया गया है। 


विन्ध्य प्रदेश 
ओद्योगिक कर्मचारियों को अ्रपने मजदूर यूनियन बनाने की सुविधाएं दी 
गयी हैं। सब अ्रनुसुचित नौकरियों में न्यूनतम मज़दूरी भी निश्चितत कर दी 
गई है। है 


फैक्टरी मजदूरों की सुविधा और हित के लिए १६४८ का फैक्टरी कानून 
झौर १६४५२ के बी० पी० फैक्टरी नियम लागू कर दिये गये हें। १६४७ के 
श्रौद्योगिक संघर्ष कानून के भ्रघीन भंगड़ों को मित्रता से निवटाने के लिए 
समभौते के उपाय अपनाए गए हैं। न्‍ 


: उद्योग 


अजमर 
अन्य राज्यों की श्रपेक्षा यहां श्रौद्योगिक कच्चे माल को फम्ती है श्रौर * 
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सातव) वष 


#झौद्योगिक माल के लिए सुविकसित स्थानीय बाजार भी नहीं है, इसके कारण 

: वहां श्रौद्योगिक काम-काज की गुंजाइश काफी कम . है। फिर .भी नए उद्योग: 
खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए एक श्रौद्योगिक सलाहकार समित्तिः 
बंताई गयी है। इस समिति ने एक प्रइनसाला तैयार करके श्रावश्यकः जान-- 
कारी जुटाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने आ्राधिक-जाँच पड़ताल काः 
भी .एक बोर्ड बनाया है जो राज्य की श्राथिक सामर्थ्य का पता लगायगा-। 


नी 


भोपाल 

१६५३-५४ में भोपाल शहर, सेहोर, भर पड़ोसी क्षेत्रों में निवात्तियों: 
को उपयोगी काम-घधन्धे जेसे बनाई, दर्जोगिरी और बढ़ईगिरी सिखाने. के लिए: ' 
कई केन्द्र खोले गये । 


कक 


... भोपाल के गांधी श्राश्रम सें एक ग्रासोद्योग शिक्षा केन्द्र खोला गया 8 
इसका उहेश्य गांववालों को तरह तरह के धन्धे, विशेष कर खादी को बुनाईः 
सिखाकर गाँवों की श्रर्थ-ब्यवस्था की उन्नति करना है । 


भ्रामोद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओ्रों को २,००० 
रुपया कर्ज के रूप सें दिया गया । ८ 


नकद अनदान, औज्ञार और साज-सामान के रूप में ६,४५४ रुपया ओर 
भी बाँटा गया है.। 


भोपाल हहर में .एक एम्पोरियम खोला गया जिसमें सरकारी शिक्षाः 
केन्द्रों की बनी हुई चीजें दिखाने और बेचने के लिए रखी जातो हूँ । 


झ्रखिल भारत दस्तकारी बो्ड ने राज्य की ४२ दस्तकारियों के. विकांस 
की. एक योजना बनाई है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, चटाई झोर खिलौने बनाने के 
' घन्धों को महत्व का स्थान . दिया गया “है । इन दस्तकारियों के कारीगरों कीः 


-. सहकारी संस्थाएं बनायी जायेंगी । 
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है विलासपुर 

सामूहिक विकास कार्यक्रम के अधीन घुमरवीं और सदर तहसील विकास 

खण्डों में ५ चलते फिरते ट्रेनिंग केन्न खोले जायेंगे जो लकड़ी के काम, दर्जो-- 
गिरी, बुनाई, चमड़े के काम श्रौर लुहारगिरी की शिक्षा देंगे । 


ह 


पु कुर्गं 

राज्य के महत्वपुर्ण घरेलू उद्योगों में मधुमक॒वरी पालन, कपड़ा बुननाः 
मिट्टी के बरतेन बनाना और सुर्गों पालन झाते हें | इनमें से लगभग सब स्थानीय 
बाजार में ही श्रपना माल बेचते हैं और केवल शहद हो ऐसा माल है जो राज्य 
सरकार बड़ी मात्रा में बाहर भेजती है। राज्य से मिल सकने वाले कच्चे सार्ल 
का विस्तार पूर्वक पता लगाकर राज्य के उद्योग सलाहकार बोड्ड ने कई घरेलू 
उद्योगों का तुरन्त विकास करने की सिफारिश की है ॥, 


इनमें मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, मछली सारना, फलों का 
रस निकालना और मुर्गो इत्यादि तथा मधुमक्खी ओर रेशम के कीड़े पालना 
महत्वपूर्ण है । कुर्ग के करघा वस्त्र सलाहकार बोर्ड ने राज्य में करघा वस्त्र" 
उद्योग की उन्तति के लिए जो योजना बनायी है उसमें कहा गया है कि बिनाई 
के और स्कूल खोले जायें और बुनकरों को श्रपना धन्धा चलाने के लिए जितना" 
प्रोत्साहन चाहिए दिया जाय । 


दिल्ली ; 
१६५३-४४ सें राज्य में ७५ नयी उत्पादन संस्थाएं वनों जिसका श्रेय 
उद्योग विभाग से तुरन्त श्रौर समय पर प्राप्त सहायता को है। उद्योग विभाग 
ने इन संस्थाओं को देश में से शर देश के बाहर से कच्चा माल प्राप्त करने. 
में मदद दी, शिल्प विधि और चाशिज्य सम्बन्धों मामलों में निःशुल्क सलाह 
दी शौर बिजली और परिवहन की सुविधाश्रं के श्रतिरिक्त श्राथिक सहायता 
का भी प्रवन्ध किया ।, 


खादी उद्योग की उन्नति के लिए खादी और ग्राम उद्योग सहकारी 
समिति लिमिटेड को ३२,००० रुपये का श्रनुदान दिया गया । हरिजन लड़कों: 
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सातवां वष 


एज णू उद्योग सिखाने के . लिए हरिजन सेवक संघ को - ५,०००. रुपये की . . 
दंद दी गयी। . १६५३-५४ में संघ ने खिलौना बनाने का एक विभाग 
लला। -- ; | 


उद्योग सलाहकार बोर्ड ने राज्य में एक झौद्योगिक वित्त कारपोरेशन . 
बनाने की एक योजना स्दीकार की है। बोर्ड ने राज्य में वेरोजगारी की समस्या ' 
अच्छी तरह समझ लो है और शज्ञीत्र ही. वह कई प्रकार के उपाय करने 

_ न्वाला है । " ड । 


माप और बांट निरीक्षण विभाग ने राज्य में जगह-जगह प्रचलित बढे- - 
. <खरों और नपनों की जांच-पड़ताल करने और उन-पर ठप्पे लगाने का बीडा 
उठाया और बईमानी रोकने के लिए तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए 
' ह्छापे मारे । ह - 


१६५३-५४ में भारतीय कम्पनी कानून के श्रधीन ११९ नई कम्पनियाँ 
रजिस्टर्ड की गईं जिनसे ३ “विदेशी कम्पनियाँ भी हैं। १६३२ के भारतीय 
 वसाभीदारी कानून के अधीन ६०० नयी फर्मे स्वीकृत की गयीं । 


ने हिमाचल प्रदेश , । 

.. : ऊन की कताई और बनाई सिखाने और साथ' ही साथ माल तेयार करने . 
म्क्षे लिए चस्वा, संडी, रियर और सुन्दर नगर- (ज़िला मंडी) तथा चीनी (जिला 

 “महासु) में नए केन्द्र खोले गए हैं । इसी प्रकार चमड़ा कमाने: और चमड़े का 

, “सामान बनाने के लिएं चम्बा और पौंठा (जिला सिरम्र) में, धातु के बतन बनाने 
*क्के लिएं सोलन (जिला महासु) में, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पोढ़ा (जिला 

| सिरम्र) में, टोकरियां बुनने के लिए नाहन (जिला सिरमूर) में, झौर स्लेटें 
व्वनाने के लिए संडी में तथा दियासलाई और -दियासलाई की. डिबिया बनाने 
नके लिए जोगेनद्ध नगर (जिला मंडी) में नए केन्द्र खोले गए हैं । 


| मंडी, सिरनर और चस्बा जिलों से. शहतुत के पेड़ लगाने के लिए नए 


; २०२ -: 


“बगीचे बनाए गए। उद्योग विभाग ने मंडी जिले में रेशम निकालने और रेशमी 
. >कपड़ा बनाने का भी काम शुरू किया है। ह 
नाहन में हिमाचल रेजिन भर तारपीन फैक्टरी ने १,१३,००० मन रेज्षिन 
'साफ किया है; उसने ७७,२००- सन रेज्ञिन और १,५४,००० गेलन तारपीन भी 
तैयार किया है जिसका मूल्य लगभग २४,७०,००० रुपया श्रांका जाता है । 
'घरेलू श्र छोदे पंमाने के उद्योग शुरू करने को प्रोत्साहन देने के लिए योग्य 
लोगों को १,३२,००० रुपया कर्ज के रूप में बांठा जा चुका है । 
-.. केच्छ 
कांडला, जखाऊ, मुद्दा और फोटेश्वर के चारों नमक कारखाने बराबर 
उस्नति कर रहे हैं । घरेलू उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपनी 
'तरफ से'२०,००० रुपये की सहायता मंजूर को है जो राज्य सरकार द्वारा कर्जे 
के रूप में बांदी जायगी । राज्य में घरेलूं उद्योगों के विकास के तरीके श्रौर 
साधन जुटाने के लिए एक घरेलू उद्योग बोर्ड स्थापित किया गया है। मछली 
उद्योग के संगठन औ्रर उन्तति के उपाय खोजे जा रहे हैं; मछली उद्योग राज्य में 
बहुत सी झ्रामदनी और रोजगार का साधन है। 


विन्ध्य प्रदेश 
राज्य की भ्रर्थ-व्यवस्था का मल श्राधार खानें है जिनसे १२ महत्वपुर्ण 
खनिज प्राप्त होते हैं। 


पुनरवांस 
अजमेर 

१६५३-५४ में विस्थापितों को १६,३८० रुपया छोटे-छोटे कर्जों के 
रूप में बाँटा गया। १६६ विधवाझों, २८१ वृद्धों को गुजारा भत्ता भी दिया 
णया है । 


२०३ हू 


$ 


सातवा  वष 


दर /प्रजमेर में. १६९५० में जो विधवाश्रम ट्निंग केन्द्र खोला गया था वह 
सिलीई, कढ़ाई और कालीन बुंनने की शिक्षा बराबर देता भरा रहा है। व्यावर' 
के व्यवसाय-वशिक्षा केद्र में भी कताई और सिलाई सिखाई जाती रही है। 
सोखने वालों को १२ रुपया महीना छात्र वृत्ति दी जाती है। १६५३ के श्रन्त - 
. में ४३ विपन्न. विस्थापित स्त्रियाँ यह धन्धे सीख रही थीं। .- - ह 

विस्थापित हरिजनों के लिये १६४३ के श्रत्त में श्रजमेर में एक केमरे' 
वाले १६० और व्यावर में १३६,सकान बनाए जा रहे थे।. 


... भोपाल ु 
-. बरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बन कर तैयार है। जो 
. लोग - कोई काम धंग्धा सीख चुके हैं उन्हें श्रपत्ती मर्जो का काम शुरूः 
, करने के लिए. कर्जा' दिया गया-है। वेरागढ़ में विस्थापित व्यक्तियों को 
| _सकान और दुकान बचाने के लिए भी कर्ज दिया गया है । २,००० विस्थापित 
- विद्याथियों को ३५,००० +रुपया अनुदान श्र छात्रक्षत्ति के रूप में बांदा 
गया है । | 


। बिलासपुर 
हर भाखड़ा नंगल जलाशय बन जाने पर जिन लोगों.की जमीन घिर जाएगी. 
,_ - उनको फिर से बसाते के लिए प्रबन्ध किया जाने. लगा है। 


ह गांधी धाम के श्राश्रम सें जो विस्थापित वृद्धों के लिये बना है, १६४३ के 
द ग्रन्त में ८६३- आदमी रह रहे थे। इस श्राश्रमं पर वर्ष में-तीत लाख रुपया 
खर्च होता है। विस्थापितों को उद्योग और खेती के लिए छोटे-छोटे कर्ज दिए 


गएहैं।..... क्‍ * 
विन्ध्य प्रदेश 


पश्चिम पाकिस्तान से झाये हुए विस्थापित विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों: 
को आर्थिक संहांयता देने के लिए भारत सरकार ने १०,००० खाया मंजर 


श्ज्जच 


गा भाग 


किया है। गुजारां श्रौर विवाह भत्ता तथा पुनर्वास अनुदान के रूप में बांटे जाने 
के लिए ३३ लाख रुपया दिया गया है १ विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक 
कऋर्रे वाले ६१० सकान बनाने की संजूरी दे दी गयी है और फाम शुरू सी 


ह्लो गया है १. 
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देश-विदेश 
द की 
लोक-कथायें 


इस संग्रह में देंश-विदेश को चूनी हुई सोलह लोक-कथाओं को 
स्थान दिया गया है । पुस्तक में ५० से ऊपर चित्र और ७४ पृष्ठ 
हैं । इसका आवरए पृष्ठ बहुत ही श्राकर्षक तथा तिरंगा हैं। इतनो 
सब होते हुए भी पुस्तक का मूल्य केवल एक रुपया रखा गया है । 

देश-विदेश की प्रसिद्ध लोक-कयाओश्रों का यह संग्रह इस उद्देश्य 
से निकाला गया हैँ कि हमारे देश के बच्चे लोक-कथाओ्रों के द्वारा 
अन्य देशों के लोक जीवन से परिचित हों और उनमें अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना बढ़े । इस संग्रह में तुकिस्थान, अ्रफ्रीका, तिब्बत, कोरिया, 
जापान, जर्मनी, चैकोस्लोवाकिया, यनान, रूस, प्राचीन अमेरिका, 
इटली, नावें, इंग्लेंड, फ्रांस आदि देशों की लोऋ-कथाएँ हैँ । ये कहा- 
नियाँ अत्यन्त सरल और रोचक भाषा में लिखी गई हैं । जिन बच्चों 
या प्रोढ़ों का हिन्दी सम्बन्धी ज्ञान तीसरी-चौथी कक्षा तक है, वे इस 
. पुस्तक को अश्रच्छी तरह समभ सकते हें । यह पुस्तक वाल-साहित्य 
और प्रौढ़-शिक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगो । 

. इस माला के अगले दो संग्रह भारत की लोक-कथाएँ” तथा 
'मनोरंजक कहानियाँ' जल्द ही प्रकाशित होने वाले हैं । 
पुस्तक सब पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ मिल सकती हैं 
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